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 Title:  Further  discussion  on  the  resolution  regarding  steps  to  ensure  welfare  of  Employees  Provident  Fund  pensioners  moved  by  Shri  N.K.
 Premachandran  on  the  11th  December,  2015.

 HON.  DEPUTY  SPEAKER:  Now,  the  House  will  take  up  the  Private  Membersਂ  Resolution  on  steps  to  ensure  welfare  of  Employees  Provident  Fund
 pensioners.  It  is  an  important  Resolution  moved  by  Shri  N.K.  Premachandran.

 Shri  Nishikant  Dubey.

 शी  निशिकान्त देब  (गोड्डा)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  oft  एन.क,प्मचन्ठन  जी  हमोर  सहयोगी  द्वारा  11  दिसम्बर,  2015  को  पर  किए  गए  निम्नलिखित  संकल्प  काम  समर्थन  करेन क  लिए  खड़ा
 _हआ 8  डत  साल से  हम  लोग  इसेक  ऊपर  नर्वी  कर  टेहहा,  इसका  मतलब  यहँ ह  कि  दश  और  पार्लियामेट  इस  पर  कितना  सीरियस ह,  हम  एमपी  लोग  गांव,  गरीब,  किसान,  आर्गनाइज्ड  सेक्टर  और
 अनओआर्गनाइज्ड सवटरं  क  लिए  कितने  चिंतित ह,  लगती ंह  कि  जब  तक  उनकों  पश्न  मिल  नहीं  जाएगी,  तब  तक  हम  लोग  नर्वी  करेत  Ider

 16.11  hours  (Shri  Anandrao  Adsul  jn  the  Chair)

 पहला  ् प्ताइटं ह,  कर्मचारी  अविविष्य  निधि  पेंशनभोगियों  को  सारंशीकरण  और  पंजी  लौटोन क  लिए  लाभ  बहाल  Wall)  दूसट,  कर्मचारी  भविष्य  निधि  “UgIG  क  लाभार्थी  को  सेवानिवृत्ति क
 ठीक  पहेलोक क  12  महीन क  औसत  वतन  क  आधार  पर  Ogic  Nolo  करना,  तीसरा,  कर्मचारी  'पवन  स्कीम,  1995'क  अुनसार  पेंशनभोगियों  स  सारी शी कत  'पवन  की  पुरी  राशि  की  जुली क  बाठ

 पेंशनभोगियों  को  पुरी  'पवन  फ  भुगतान  निश्चित  करना,  कर्मचारी  'पवन  स्कीम  1995 क  अधीन  न्यूनतम  'पवन  को  3,000  रुपेय  बढ़ाकर  पति  माह  करना,  लगभग  27,000  करोड़  रूपेय  की
 अधिकता  भविष्य  निधि  राशि  का  उपयोग  करके  'पेंशनभोगियों 'क  लिए  आवास  योजना  सहित  कल्याण  योजनाएं  लागू  करना।  विगत  अनुभव क  आधार  पर  संपूर्ण  कर्मचारी  'पवन  स्कीम  1995  का
 संशोधन  करना  और  कर्मचारी  पवन  स्कीम,  1995  का  विभिन्न  stow  vidi  तक  विस्तार  करनाल 'य  सात  प्वाइंट्स ह,  सदन म  कोई  भी  व्यक्ति  इसके  खिलाफ  होगा?  'लकिन  आज  सिचुएशन  क्यों  ह?

 म  पिछली  बार  वती  कर  चका  ह  और  फिर  उसी  नती  को  कंटीन्स  कर  रहा  |  पुरी  दनिया  म  जवाडट  which  का  कन्सर्ट  नहीं  ह,  धीर-धीर  ज्वाइटफमिली का  कन्सर्ट  खत्म  हो  aR)  भारत  सभी  स
 अलग  इसलिए  था  कि  हम  लोग  ज्वाड़ट  मिली  कन्सर्ट  Ae)  एक  आदमी  कमाता  था  और  सभी  खोल er)  जो  पत  युापती  होत 'थ|  वह  अपेन  मौ-बाप  का  ख्याल  रखेत,  मौ-बाप  उनको  पढ़ोत-
 लिखित 'थ,  'लकिन  हम  'वेस्टर्न  कल्चर  को  अपनोत  जा  रेहन।  आज  सिचुएशन  ऐसी  हो  गयी  कि  पुरी  दनिया  म  बार-बार  हम  कलम  करें  कि  हमारी  yer  पु पेल शन  बढ़  रहीं ह,  हमारी  35  aA  तक
 की  आयु  की  पपेलशन्  ,धनिया  म  सबेस  ज्यादा ह,  यह  सबेस  बड़ी  ताकत।  उसी म  Ada  बड़ी  समस्या  आई]  जो  थूथन,  यदि  बत्तो  पठा,ढआँ  ह  तो  उस  होना,  उसको  60  साल  का  ढोना ह,
 भारत  म  जिस  रफ्तार  स  टूथ  बढ़  रहीं  ह,  उसी  रफ्तार  स  श  की  भी  संख्या  बढ़  रहीं  ड,  जिस  तरह  का  रहन-सिडन हो  3गयाहै,  भारत  सरकार  की  नीतियों  क  कारण  IcosS  siiw  लाइफ  ओर  बढ़  रहा

 “S|  उस  सिचुएशन म  यह  बुहत  डी  महत्वपूर्ण  बिल्ले ह।  एनं.कप्मचन्दठन  जी  रिज्योलूशन  लाएँ ह,  यह  अपने  आप  'म  बुहत  महत्वपूर्ण ह  कि  अभी स  हम  इसकी  चर्ती  dz  क्योंकि  कई  देशों  पहले  ढी
 सोचा  लिया,  म  उसकी  डीटल  म  जाएगा  'लकिन  हम  अब  इसेक  बोर  म  सोच  रेह  ह]

 जब  अटल  बिहारी  ताजेपयी  जी  की  सरकार  बनी,  'व  'निकल usa  स्कीम क  तौर  पर  बुहत  बढ़िया  पोपजल  लाए,  उसेक  बाद  माननीय  uenor  मंजी  मोदी  जी  क  'नतावन म  इस  पवन  स्कीम  को  बढ़ा  रेह
 “6,  जिस  तरह स  ज्वाइटफमिली  कल्सपट  खत्म  हो  जहाँ,  आज  उनकी  क्या  स्थिति ह,  कई  परिवारों क  ब्रंच  लंदन मह, ।  हड,  अमरिका  [वजह,  कोई  सिंगापुर म  काम  कर  जहाँ,  कोई  मेलशिया म  काम  कर
 रहीं  नहीं  तो  कोई  दिल्ली  कौन 'क  लिए  गयां ह,  कोई  लबर्ड  कौन 'क  लिए  गया ह  क्योंकि  शाक्ीण  vidi  म  अनअर्गनाइज्ड  सेक्टर,  खासकर  जो  किसान ह,  जो  बिलो  पोवर्टी  लाल क  लोग ह
 उनकी  स्थिति  ऐसी  हो  गई  हड  कि  अनेक  मौ-बाप  ओकल  रहते।  मां-बाप  अकल  देह,  यदि  यहां स  बत्तो परसा  अजठा  तो  वह  अपेन  लिए  विधा  ज़रा  पाएगा

 इस  दश  म  13.5  करोड़  लोग  किसानी  पर  निर्भर ह।  यदि  एक मिली म  पंच  आदमी  मान ल  तो  60 झ  65  करोड़  लोग  किसान हए।  महोदय,  आप  तो  वित्त  मती  रेह  ह,  आप  आठ  करोड़
 बीपीएल  फमिलीज़  को  जोड़ (ल  और  पांच स  sent  कर  a,  क्योंकि  एक  फैफमिली, म  पंच  आदमी  जोड़ेत ह  तो  40  करोड़  लोग  उसेक  अंतर्गत  sits)  इस  तरह स  65  करोड़  किसान  और  40  करोड़
 बीपीएल  फमिली  क  मान ल  तो  लगभग  105  करोड़  लोग  होा,  यदि  इसमें  सरकारी  कर्मचारियों  को  oe  पवन  स्कीम म  मान ल  Al  यूनिवर्सल पवन  स्कीम अ  परिवार  केस  दलठा,  यह  महत्वूपर्ण S|
 आज  Ryraester ro  हो  गई  ह  कि  कोई  लंदन 'म॑  ह,  कोई  अमरिका 'म॑  ह,  कोई  दिल्ली ह,  कोई  मुम्बई  म॑  ह,  उसेक  ऊपर  कोई  ध्यान  देन  वाला  नहीं  S|  इस  समय  प्मचन्ठून  जी  जो  बिल  'लकर  आएं ह,  यह
 ada  महत्वूपर्ण  हो  जाता  'ह|  म  बताना  चाहता  ह  कि  snot  ae  बुजर्ो  की  हालत  कसी  हो  गई  'ह।  गांव म  नम्बर  आफ  पार्लियॉमट क  तौर  पर  हम  जोत ड  और  Guid ड  कि  लोग  कहते ह  कि  Sa
 दृवाव्ां)  पानी  दीजिए,  विधवा  पवन  'द  दीजिए,  'कवल  use  स्कीम  की  बात  कहते S|  बुजुर्ग  लोगों क  पास  हास्पिटलाइजशन 'क  लिए  un  नहीं  ह|  व  200,  400,  500  रुपए क  लिए  चिंता
 करत  ह]

 आ  सुर्यकांत  त्रिपाठी  जी  की  कविता  तयोट  करना  चाहता  हु  कि  बुज़र्गों  की  स्थिति  फाइनली  ऐसी  क्यों  बला  दी  गई  ड  और  किसलिए  पवन  स्कीम  की  आवश्यकता  ह|  उनकी  'शिक्षक'  बड़ी  अच्छी  कविता
 ‘ै-

 तह  आता-

 दो  टुक  कॉलेज  क  करता  पछताता,
 पथ  पर  आता,

 पट  पीठ  दोनों  मिलकर  ह  एक,

 चल  रहा  लुकटिया टक,

 मट्टी  भर  फोन  को,  भुख  मिटाने  को
 ड  फटी  पटाली  झोली  फलाता,

 दो  टुक  कॉलेज  क  करता  पछताता,  पथ  पर  silly

 यही  स्थिति  होतीं  हड,  जब॑  नम्बर  आफ  पार्लियॉमट  क  तौर  पर  हम  अपनी  कांस्टरीटंएसी  म  जोत  ह।  यहां  थावर  चंद  गहलोत  साहबं  बेठ  ड,  इनका  मताल  बुहत  काम  कर  रहीं  ह  म  आपको  बताना  चाहता
 है  कि_यनिवर्सल पवन  स्कीम  की  तरफ  सरकार  कसे  जा  रहीं  ह  और  इसमें  किस  तरह  की  आवश्यकता ह  कक् ,यूनिवर्सल  स्कीम  की  तरफ  बढ़  रेहन।  भारत  सरकार 'न  मोदी  जी  क  'तत्व म  सबेस
 पहला  काम  9  मई,  2015  को  किया,  अटल  पवन  योजना रु  की।  यह  योजना पवन  सैक्टर  को  मजबूत  करतीं  हड  हम  ्र  योजना  'लकर  आए।|  अभी  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  भारत  सरकार न
 ओर  बनाई म  आपको  बताना  चाहता ह  कि  माननीय  अटल  जी क  बाठ  हम  किस  तरह स  ओर  ane,  इंदिरा  गांधी  सहयोग  योजना  2010 स  ars,  जननी  रक्षा  योजना  मदर  फ्यटक
 लिए  वन  टाइ मह मिर श  मेर  कहेन  का  मतलब ।  हम  पवन  की  तरफ  जा  रेहते  'निकल  पवन  स्कीम  जनवरी  2004 a  ans)  दस  साल  तक  कोट्ा्त  की  सरकार  रही| म  इसकी  डीटल म  जाना  चाहता

 सभापति  जी,  आप  स्वयं  वित्त  मती थ  जब  माननीय  अटल  जी  की  सरकार  थी।  आप  लोगों क  कारण  'निकल  'पवन  स्कीम  ang,  2002-03 धन  यह  बिल  लागू  हआ  और  जनवरी  2004 भ  अटल  जी न



 जोत-जोत  एग्जीतुयटित  आर्डर  स  इस  लोटिफाई  कर  विटा  2012  तक  आठ  साल  तक  यह  Wig  का  न  तक  नहीं  oa  पाया|  यह  सरकार  कव,  गरीब  और  किसान  की  बात  कहती  थी,  'लकिन
 2012  तक  इसका  चहरा  नहीं  'रख  पाएा  यहां  माननीय  गुरुदास  नत  साहब  थ  आपको  यह  जानकर  बड़ा  आभर्टी  होगा  कि  जब  His  न  यह  बिल  डइूटोड्टडूज  किया  था|  जेस  ,प्रम चन् ठन  जी  बराबर  करेत
 रहेत  ह,  जेस  डी  कोई  सरकार  का  बिल  डइंटोड्ज  काल  लगता  ह  तो  रिजालुयशन 'लकर  ओत  हड  कि  यह  बिल  यहाँ  कस  नहीं  डटोडटूस  होना  ताठिषटा  उसी  नब  गुरुदास  sa  oft  15वीं  लोक  सभा  म  एंटी क
 समय,  बिल  seiseRi  करेन क  समय  करते  eT  आज  भी  'रखिए  कोट्ास्त  का  बच  खाली ह।  उस  वक्त  कौछ़स क बत क  बच  पर  मात  दस  आदमी ey  संयोग स  अभिजीत  शखर्जी  साहब  यहां  बैठाएँ ह,  अनेक
 पिताजी  न  डी  यह  बिल  डूटोड्सूस  किया  था|  त  उस  वक्त  माननीय  वित्त  अंत्ींथ  और  आज  माननीय  a *  मढहोदयँड।  aE}  *

 सभापति  महोदय,  म  उस  समय  545.0  नम्बर  की  सीट  पर  बठता  था|  'मरा  नम्बर  545  था,  यानी  अंतिम  सीट  eft  अ  अभी  अंतिम  सीट  स  40  नम्बर  की  सीट  पर  आ  गया  ह  उस  समय  माननीय झूमा
 स्वराज  जी  लीडर  ऑफ  ठी  पोज़ीशन  eff  म  ठौड़ा,ढआ  2 ल  पास  आया  और  कहा  कि  क्या  करना  ह?  उस  समय  हमारी  बेचा  पर  60-70  अम्बर्ड  ऑफ  पार्तीयाँमट बीजपी  क  er,_  gist  माननीय  rw
 स्वराज  जी  न  कहा  कि  दादा  को  जाकर  बोल  दो  कि  हम  इस  बिल  को  सपोर्ट  करेंगे,  क्योंकि  यह  हमारा  बिलट  और  आठ  साल  स  नहीं  आयां  ह।  उसेक  बाद  वोटिग  हई  और  इतिहास  गवाह  ह  कि  हमने
 उस  बिल  का  समर्थन  किया,  जिसके  कारण  यह  बिल  पास  हो  urn)  यदि  Higa  सीरियस  होती,  तो  वह  उस  बिल  को  पास  करा  'लती।

 सभापति  महोठया,  HA  कहना  ह  कि  wie  न  वोट  बक  की  राजनीति  से  अलग  हटकर  कभी  नहीं  सोचा|  मर  आपको  बताना  चाहता  ह  कि  ओल्ड  एज  पर  परी  दनिया  की  क्या  हालत  ह?  सबेस  अज़
 सोरेन  का  सवाल  ड  कि  आज  जिसके  ऊपर  हम  वती  करेन  क  लिए  बेठ  ह,  उस  पर  प्री  दनिया  की  क्या  हालत  ह?  हमारी  जनसंख्या  125  करोड़  हो  गयीं  ह,  तो  कभी  130  करोड़  या  135  करोड़ a
 जायगी  यदि हम  वर्ष  2016  का  डाटा  देखते,  क्योंकि  त्  2017  का  डाटा  नहीं  आया  ह,  तो  इंडिया मर  ओल्ड  एज  पु[पेलशन  8.9  x WAC S|  वर्ष  2030  तक  यह  माना  जाता  ह  कि  यह  डाटा  12.3  परसेंट
 हो  जोयगा और  Acta  2050  तक  18.3  परँसट हो जोयगा। हो  जायगा।  हेम  लगता  ह  कि  त्र  2050  तक  इस  दश  की  पु पेल शन  लगभग  150  करोड़  स  ऊपर  हो  जायगी  यदि  उसका  20  पाँसा  >>  तो  30

 'स  35  करोड़  लोग  ओल्ड  एज  क  होगा  आप  टाढ़  समझिए  कि  वकिठ  क्लास  क  एज  की  पु पेल शन  ह,  यदि  पुरी  दतिटा  को  उसेक  डाटा  क  आधार  पर  वटें,  तो  आज  13.9  uae  ओल्ड  ऐज  क  लोग
 भारत  A  काम  कर  रेहते।  al  2030  तक  यह  माना  जातीं  ह  कि  शायद  व  19  wae  काम  कर  सकेत  ह।  उसेक  बाद  व  29  wae  काम  Io,  'लकिन  यदि  व  काम  करेंगे,  तो  हम  अनेक  लिए  रोजगार

 क  कौलस स  साधन  क्रिएट  फटे?  हम  किस  तरह  की  विधा  क्रिएट  करना  चाहता,  किस  तरह  का  इफ़ाय्टक्ट  फिएट  करना  चाहेत  ह?

 सभापति  महोदय,  आप  यदि  चाइना  को  'ल,  तो  चाइला  ही  एक  ऐसा  ठेस  ह,  जो  हमें  मुकाबला  कर  रहीं  आज  उनकी  ओल्ड  एज  की  टोटल  पापुलेशन  14.9  uses  और  बाद म  वह  32.8  uae  हो
 जायगी।  अब  आपको  यूएसए,  जापान,  जर्मनी  आदि  सब  हमसे  ओर  नजर  आयेग  आज  पर  यूरोप  और  दनिया  म  सबे  बड़ी  समस्या  यह  चल  रहीं  ह  कि  हमें  अचानक  टूथ  की  आवश्यकता  पड़  रहीं  ह।  सब

 'देशों  'न,  वोह  वह  यूएसए,  येक,  जर्मनी,  बाजील  या  जापान  हो,  उन  लोगों ot  अपने  दश म  ओल्ड  लोगों क  लिए  पवन  स्कीम,  यूनिवर्सल  सोशल  सिक्योरिटी क  लिए  बड़ा  काम  कियां ह  'लकिन  आज
 तक  भारत  सरकार  ा  ऐसा  कोई  बड़ा  काम  नहीं  कियां  ह]

 सभापति  महोदय,  आज  हम  इस  पर  चची  कर  रिमांड  कि  व  2050  तक  20  परसेंट  लोग  ओल्ड  एज  क  हो  जोंटो,  लगभग  30  या  35-40  करोड़  लोगों  क  लिए  किस  तरह  की  व्यवस्था  डोनेन  ह,  किस
 तरह  Weis  'दर्जी  ह,  किस  तरह स  उनमें  जीवन  जीन क  लिए  चींज  चाहिए,  इस  बोर म  व्  1980 भ्  पुरी  धनिया  म  यह  सोच  डवलप  हो  अयी  अभी  थावर चंद  'गहलोत  जी  बोल  रेह  थ,  तों मदर रहा
 था  कि  कोर्स  क  मित  लगातार  कह  रेह  थ  कि  आपेन  क्या  किया?  ि  यह  ग्लोबलाइज्ड  वल्डौड  और  हम  अपेन  आपको  पुरी  दनिया  स  अलग  नहीं  'रख  सकेत।  व्  1980  भ  इंटरनेशनल 'लबर
 आग्नीइजशन ज  पुरी  धनिया  म  यह  कहना  स्टार्ट  किया  कि  आप  कवि  यताओं,  पेश-लिखे लोगों  की  बात  न  करेक  ओल्ड  एज  लोगों क  लिए  भी  बात  केंर,  आप  उलेव  लिए  क्या  स्कीम  'लकर  ओर ह,
 उसकी  बात  कीजिए।  यही  कारण ड  कि  पुरा  वेस्टर्न  युरोप,  जापान  और  स्पेशल  यूएसए 'न  वर्फ  1980 स  अपने  डम्ोफिव  ,पो फाइल क  'चल  होना क  कारण  पर  कालूज  को  वज  करना  स्टार्ट  किया,
 ढमोर  यहां  जब  ओल्ड  ऐंड  लोग  हाँग  तो  क्या  Slory,  यही  कारण  ह  कि  जापान  इसका  अबेस  बड़ा  उदाहरण  बजा  इकोनोमिक्स  का  एक  आर्टिकल  जापान  क  बेर  म  लिखता  गया  :

 "A  dwindling  band  of  workers  will  have  to  support  rising  social-security  payments,  as  the  number  of  retired  people  grows.  This  will
 strain  public  finances.  Ten  years  ago  each  person  in  retirement  was  supported  by  four  in  work.  In  ten  years  that  burden  will  fall  on  only
 two  workers.  Already,  the  rising  cost  of  caring  for  the  elderly  has  pushed  up  the  government  deficit  and  the  national  debt.  If  Japan's
 workers  cannot  shoulder  their  burden,  the  country  will  find  itself  unable  to  honour  fully  its  pension  and  health-care  commitments.  In
 effect,  it  will  be  forced  to  default  on  its  obligations  to  society."

 जब  यह  आर्टिकल  आया  तो  जापान  आज  की  'डट म  इसका  सबेसे  उदाहरण  बना  कि  किस  तरह स  उसेन  अपेन  आपको  वहां  की  'डमोग़ाफी क  आधार  पर  डवलप  करेन  का  प्यास  किया|  “stor
 पहले ही  wal,  हमने  किस  तरह  से  अपेन  को धनिया से  अलग-थलग कर  लिया|  वर्ष  1980 झ  1989  aw  लगातार  करे  पार्टी  की  सरकार  खढ़ी,  इन  आा  उसेक  कान  पर  कोई
 जूं  नहीं  य्ी  अभी  हम  ्र  और  ्र  की  बात  कर  रेह  el,  एशियन  कटिच मं  कवल  जापान  की  बात  कर  रेह  er,  इसके  साथ  ही  एक  बुहत  अच्छी  रिपोर्ट  आई  Aging  Asia's  looming
 pension  crisis.

 "A  young  continent  reaping  the  demographic  dividend  of  a  large  youthful  workforce  is  giving  way  to  ०  greying  continent  where  the  ratio
 of  retirees  to  workers  is  on  the  rise.  In  contrast  to  industrialized  countries,  most  Asian  countries  do  not  yet  have  mature,  well-
 functioning  pension  systems."

 It  includes  India.  इंडियन  raz  आर्गनाइजेशन  की  रिपोर्ट  हो,  तवल्डौॉबक  की  टिपोर्ट  हो,  आईएमएफ  की  रिपोर्ट  हो,  सभी  हेम  लगातार  एलार्म  करेत  रेह  कि  आप  जग  जाएं,  भारत  सरकार  जग
 जाए,  'लकिन  भारत  सरकार नहीं  जली  भारत  सरकार  वर्ष  1999  भर  जगी,  मर  बताउंगा  कि  असेंक  माननीय  अटल  बिहारी  तोपची  जी  का  किस  ककार  कटीन्यूुशन  Yer,  हमारी  सरकार  'न  दीनदयाल

 प्रशन  योजजा,  अटल  ज्योति  योजना  और  'निकल  'पवन  स्कीम  ही  cer  नहीं  कीं  ह,  अभी  रखिए  कि  कस  सेना  की  मशीन  मिलती,  केस  आंखों म  dea  लेगगा,  केस  sid  बनाकर  देन  डॉग,  केस
 छड़ी  और बशारतें ठनी  पेड़ी  कस  व्डीलेचयर  ठनी  पेड़ठी  इन  सभी  चीजों क  बोर म  थावरचंद  गहलोत  जाँ क  मंतालयज 'न  अभी  एलाउंस  किया ह|  'य  सभी  काम  हम  लोगों न  न  लोगों क  लिए  किए ह,

 सभी  संसद  सदस्यों  स  मरा  sie  होगा  कि  य  सभी  जज  मुफ्त  दी  जा  रहीं  ड,  इस  विधा  का  लाभ  उठाइए|  गहलोत  साहब  स  कहिए  कि  आप  हमोर  यहां  मला  लगवाइए,  जिससे  हम  लोगों  को
 फ्री  म  य  सभी  बढ़ाने  क  सढी  लोगों  को  द  पाए  हमारी  सरकार  पार्टी जन  एंगल  स  ऊपर  उठकर  काम  करना  चाहती  ड|  वह  यह  नहीं  ठखर्ती  ड  कि  वहां  कियास  का  एमपी,  वहां  सीपीएम  का  एमर्पी  ढ
 या  तणटूट  wis  का  उमर पीह]  इसेक  लिए  एक  टास्क  फोर्स  गजी  जब  वर्ल्ड बक,  आईएमएफ,  एशियन  'डवलपमेंट  बक  आदि  सभी  लोग  कहने  लेग  कि  भारत  ओल्ड  एज  क  लिए  कोई  काम  नहीं  कर
 रहीं ह,  तब  एक  टास्क  फोर्स  बनी|  उस  टास्क  फोर्स  न  कहा  कि  वर्ष  2005  भ  इंडिया  का  डिंपेंडसी  रशियो  0.6  प्रतिश्त ह  और  अगले  बीस-तीस  aA  म  डम्ोफित)  डिविंडड  बढ़कर  3.8
 प्रतिशत हो  जाएगा|  टास्क  फोर्स  ल  यह  भी  कहा  कि  इसके  लिए  जो  कारण  जिम्मेदार  ह,  उनमें  स  एक  कारण  बथ,  रट  भी  ह  aT  रट  क  बोर  म  आपकी  सरकार  'न  भी  काम  किया,  बढ़ापा  क्यों  बढ़  रहीं  ड
 और  उसेक  लिए  पवन  की  आवश्यकता  क्यों  ह?  पहेल  जिस  तरह  स  af  रट  थी,  आपको  पता  कि  जथ  रट  म  पहेल  डिठैफठ्ट  मृतुय  दर  SAR  यहां  बुहत  ज्यादा  थी|  उसको  कहीं  न  कहीं  भारत  सरकार  न
 Dears,  इसमें  राज्य  सरकार  का  एक  विषय  जॉ  हाथ  ह,  वह  राज्य  सरकार  का  भी  एक  विषय  और  कन्  का  भी  एक  विषय  ह  राज्य  और  कन्  दोनों  न  मिलकर  फॉगिंग  जर  रट  को  कमियाँ  इसेक
 बाद  जों  डथे  रोड,  मतलब  बत  पठा  हो  रेह  ड,  उसमें  जनसंख्या  Hele  क  लिए  भी  हमेन  काम  किया  और  जों  'थे  रट  को  रोकने  क  लिए  भी  हमेन  काम  किया|  यही  कारण  ह  कि  जो  यंग  पीलतन
 बढ़  रहीं ह,  उसमें  भारत  सरकार  w  मार्च  ह।  इसीलिए  Proportion  of  those  aged  60  and  above  is  expected  to  climb  from  4.6  per  cent  in  2000  to  9  per  cent  in  2030.

 वर्ल्ड  परेशान  की  जो  एजिंग  सुनारईटड  'नशा  की  3 हद  वह  यह  कड  रहीं  ह  कि  वटि  आपका  गोपट  फैक्टर  नहीं  होगा  तो  आप  नहीं  मंरेा  और  आप  डसेंक  जो  एक  ओएसिस  की  3 हद
 यह  बुहत  डी  महत्वपूर्ण ह,  वह  कहर्ती ह:  A  publicly  managed  system  with  mandatory  participation  and  the  limited  goal  of  reducing  poverty  among  the  old  age
 pension  is  needed.  यह  ओएसिस  की  ठपोट  कह  रहीं  ह,  जसेक  आधार  पर  भारत  सरकार  ा  अपेन  काम  को  ओर  बायां]  इसेक  लिए  जो  सबसे  प्रभावपूर्ण  चार  प्ताइटंड,  उन  पर  Sat  फोकस
 करेन  की  आवश्यकता ह।  उसें  Increasing  share  of  organised  sector  employment  from  around  7  per  cent  of  total  employment  today  to  nearly  40-50  per  cent
 by  2030.



 अभी  माननीय  जरल्ह  मोदी  जी  क  डीमौॉनटाइजश  पर  बड़ा  @  एंड  क्राड़  23m)  कल  भी  आप  दख  रेह  थ  कि  डिसकशन  चल  रहा  था|  कोहराम  क  हमार  मित  ऐसा  सोचते  ड  कि  हम  तो  इन  चीजों  को  बुहत
 ale  wide  'लकिन  बताकर  करना  चाहिए  em)  बताकर  क्यों  करना  चाहिए  था?  वह  अलग  बातं  ह,  हम  कल  भी  चची  कर  रेह  थ  कि  यदि  इस  दश  म  कोई  रोजगार  जित्ता  तो  सबेर  ज्यादा  मीडियम
 एंड  स्मॉल  सकल  सेक्टर  दता  4  यदि  'लबर  कहीं  जकई  ह,  क्योंकि  भारत  सरकार  क  पास  इतनी  नौकरियां  और  इंडीज  नहीं  ड  और  कहीं  ल  कहीं  चाइना  क  Wad  क  कारण  कई  डइंडय्टीज  किस

 आ  8  यह  तथ्य  हेंअ  स्वीकार  करेन  की  आवश्यकता  ह  वोट  अोट  स्टर  काइली  'म॑  ह,  जिसको  भारत  सरकार  मदद  करेन  का  प्यास  कर  रहीं  ड  आप  'ठरेंतेग  कि  पूरी  खिलौना  इंडिया  लगभग  बठ
 हौल  क  कगार म्टड़ा  आज  चाइनीज  सख् ति लौल  बुहत  आ  गये।  उसी  तरह  स  यदि  इंलक्टॉनिक  लड़  की  बात  करेंगे,  जिस  तरह  स  मोबाइल  की  बात  फंरे,  उसी  तरह  स  नोकिया  'न  अभी  अपना  प्लॉट
 शर  कियां ह|  जैमसन  और  एल.जी.  कंपनियां  वैगरह  आ  रहीं  ह,  लकिज  आज  भी  ऐसा  ह  कि  लोगों  को  यदि  asa  दर  पर  मोबाइल  की  आवश्यकता  ह  तो  उनको  उन  पर  निर्भर  करना  ह,  Sta  किसी  को
 ऑडियो  खरीदना ह,  किसी  को  गीजर  खरीदना ह  या  मिक्सी  खरीदनी ह  तो  आज  भी  सीएएन  ऐसी  सिंह,  इस  कारण स  जो  रोजगार ह,  [जिन  रियलिटी क्टर  म  ह,  यदि  आप  'देखते तो  पाएंगे  कि
 रियलिटी  क्टर  एक  ऐसा  संग्रह  जो  पिछल  8-10  साल म,  जिस  फी्ासे  कारण  बुहत  ज़कसान  हो  गया।

 ज
 मान  लीजिए  कि  एक  मकान  बनता  ह  तो  एक  मकान  म  175  तरह  की  इंडस्ट्रीज खप  जातीं  है।  175  तरह  म  जेस  किसी  को  राज  विर्ती  का  काम  करना  ह,  किसी  को  करें पटर  का  काम  करना  ह,
 कोई  फिटिग  का  काम  करता  ह  तो  इफैक्टिव  वायाट  की  भी  आवश्यकता होतीं  ह,  ए.सी.  लगाना  ह,  wal  dors  लानी  ह|  इस  प्रकार स  यदि  आप  तो  पाए  कि  टोटल  तरह  क  जो
 असंगठित  रोजगार ह,  'व  175  Rew Ss,  सबेस  ज्यादा  रोजगार  इस  दश  अ  असंगठित सेक्टर  ठत  ह, लकिल  जो  सित एश नह,  उसकों  रूशियो  जितना  होना  चाहिए,  वह  7  या  10  प्रतिशत ह।
 माननीय  बंडारू  दत् तो तय  जी  जब  जवाब  देग  तो  बताएं कि  सरकार  क्या  क्या  काम  कर  रहीं  ह,  लकििज  यदि  इस  40-50  प्रतिशत  तक ल  जाना ह,  लोगों क  जीवन  स्तर  को  यदि  बढ़ाना ह,  यदि
 उनकों  usta  स्कीम  की  तरफ 'ल  जाना ंह  तो  आज  क्या  होता ह,  जेस  हमोर  यहां  ही  डौमस्टिक 'लबर aa  काम  कर्ती  ह,  यहां  जितेन  लोग  मौजुद ह,  व  सब  जानते ह  कि  डोमेस्टिक  'लबर  को  कितना  dare
 होता ह।  किसी  का  एकाउंट  नहीं ह।  यदि  एकाउंट  तो  किसी  को  चक  थि  नही ंह।  किसी  को  4000  रुपये,  किसी  को  5000  sda  या  किसी  को  2000  रुपेय  पर  रोजगार  मिलता ह,  जैस  होटल
 डंडस्टी म  लोग  काम  फ़रहत,  जेस  रोब म  लोग  काम  करेगा, ह  CO-SER  का  काम  करेगा,  क्लीनर  का  काम  करेगा,  उसी  तरह स  रियलिटी  सवटर  'तबर  सप्लाई  करेन  का  काम  करते ह,  व  यह
 काम  करें  कि  मान  लीजिए  उल्होल  दिखा  दिया  कि  ठस  'लबर  को  हम॑  चक  पंट  फटेत  ह,  ऐसा  उन्होने  दिखा  दिया  और  मक्सिम  लोगों  को  व  दिखाते  ड  कि  ऐस  डी  उम  कम  पेंट  करते  ह  चुंकि
 लोगों  को  काम  करना  होता,  इसलिए व  उनकी  मनमानी क  सामेन  बोलते  नही ंड  और  फम  पस  'लेत ह,  जबकि  रजिस्टर  पर  ज्यादा  पेस  दिखाए  जोत ह,

 नोटबंदी  ढड  और  डिजिटल  मेंट  की  तरफ  हम  नेढ़ा  यदि  किसी  क  पास  ठस  स  ज्यादा  'तबर  काम  कर  रहीं  ह,  तो  उेंट  चक  से  पेंट  करनी  पेड़ठी  यदि  चक  w  uae  होगी,  तो  स्वाभाविकौहड कि  उनकी
 “sce  इश्यौरस  केटठी,  उनकी  'पवन  केटठी।  जितना  परसा  कर्मचारी का  केटठा,  उतना  हीं परसा  रोजगार  देन  वाली  कम्पनी  का  भी  Geom  'प्रमचनूठन  जी,  आप  इस  बिल  को  लाएं  ह,  आप  ठहरिए  कि
 पहचान  मंजी  जी  कितना  ओर  की  सोच  रेहते  नोटबंदी  स  ब्लैक  मनी  तो  खत्म  हो  डी  रहीं  ह,  नक्सलवाद,  आतंकवाद  भी  इससे  समाप्त Som)  अधीर  ट्जल  जी,  आप  भी  बार्डर  एरिया  स  ओत  ह।  आप
 बताएं  कि  झारखंड  म  नक्सलवादी  गतिविधियां  फम  हई  ह  या  लटीं,  आप  इस  बात  को  मानना  वाढेत  ह  तो  आवएा।  अगर  नहीं  मानना  चाहते  ह,  तो  मत  मानिए,  'लकिन  यह  बात  सहीं  ह  कि  इल
 गतिविधियों म  बुहत  कमी  आई  ह  अभिजित  ag  भी  साथ  क  sig  मैंह,  आपको भी  पता  होगा|  बैठक  मनी  टॉगट  हो  सकता  ह,  नक्सलवाद  टॉगट  हो  सकता  ह,  'लकिन  सरकार  की  नीतियों  का  Gara
 परे  ठप  पर  अच्छा  ही  पेड़ला  साह जी,  शायद  छत्तीसगढ़  म  ऐसा  नहीं  हो,  म  झारखंड  क  जिस  एरिया  स  आता  ह,  म  अपेन  एरिया  क  बोर  म  बता  सकता  है|  जेी  वीडी.  राम  साहब  ह,  व  स्वयं  डीजीपी  रेड

 “  और  नक्सलाइट  को  हराकर  आएँ  ड  असेसे  पहेल  जल  म  रहकर  भी  कोई  संसद  बन  गया  था|

 'मरा  ऊहला  ह  कि  जब  'लबर  कीं  पेंट  डिजिटल  होगी,  उसकी  'पवन  को  परसा  करेगा,  तो  निश्चित  तौर  पट  कठ  यूनिवर्सल  usa  स्कीम  की  तरफ  बेंढ़ेठा  siz  भारत  सरकार  का  यही  टॉटन  आप  जो  बिल
 ames,  उसेंम  यह  सबेस  महत्वपूर्ण  ज कक्टरं ह,  जिसके  लिए  भारत  सरकार  की  चिंता  बढ़ीं  |  यह  भी  उवेल  की  ads  कि  इनफ्लेशल  को  कम  किया  जाए,  ताकि  लोग  सर्विस  की  तरफ  आकर्षित  a)
 we  oad  की  बात  ह  कि  लो्ठं  प्सा  क्यों  जमा  नहीं  कर  पोत  ह  कोई  भी  'पवन  स्कीम  हो,  dis  आप  सरकारी  Vid  a  काम  फंर  या  ,पोस्ट  Vi  म  काम  कर  रेह  हों  या  अपना  रोजगार  कर  रेह  हों,  dle
 आप  सप्लाई  का  काम  कर  रेह  हों  या  'तबर  का  काम  कर  रेह  हों,  सबेस  बड़ी  समस्या  होतीं  ह  कि  घर  चलोन  क  लिए  जितेन  पेस  की  आवश्यकता  ह,  उतना  म्सा  तो  रखना  ही  पड़ता।  आज  भी  ज्वायंट

 फमली का कॉसप्ट ह, का  काॉसप्टह|  ii-ag  होना  क  जोत  हमारा  टोंात  होतीं  ड  कि  sate  बतेव  अच्छा  स्कूल  म  पेंा  उठें  अच्छे  स  दाल  रोटी  मिल|  हम  अपने  मौत-बाप  की  सता  मेंर,  लकिन  यह  2  सोचें  कि  साठ
 साल  की  sa  तक,  जब  तक  कि  हमारा  शरीर  कमजोर  न  हो,  तब  तक  हमार  पास  इतना  Ua  हो  कि  हम  मकान  'ल  cl,  SATS  पास  गाड़ी  हो  और  हम  अच्छा  राना-पीना  कर  सेंक

 जब  कौीड्रास  की  सरकार  थी,  तब  इनफ्लेशन  को  रट  ठस-ग्यारह  प्रतिशत  था  उस  स्थिति  म  कभी  प्याज  का  दाम  बढ़  रहा  था,  कभी  आलू  का  दाम  बढ़  रहा  था,  Wall  दालों  का  दाम  बढ़  रहा  था|  अधीर
 जी,  जब  आप  मति,  तो  आप  खेत  हाग  कि  प्रत्यक्ष शन  अ  भारतीय  जनता  पार्टी  को  पाइप  राइज क  ऊपर्,कछ  क  ज  रिजोल्यूशन  लाना  पड़ता  था,  कभी  193  की  चची  या  कभी  शार्ट  sya
 डिस्कशन  करनी  पड़ती  eft)  अब  ऐसा  नहीं  होता ह|  इनफ्लेशन  कम  करेन क  लिए  'निकल  'पवन  स्कीम  को  asl  करेन  की  या  भजीवर्  पवन  स्कीम  लोन  की  जरूरत  ust;  इससे  लोगों क  पास

 “val  das  पहले  कोई  चिट  फंड  कम्पनी  म्ा  लर्त  थी  और  कहती  थी  कि  हम  आपका  पसा  पंच  साल अ  दोग़ला  कर  Gor,  हमने  यह  काम  किया  कि  जन-धन  एकांउट क  तौर  पर  गरीब स  लकर  अमीर
 तक  दशम  कोई  ऐसा  परिवार  नहीं  ह,  जिसका  हमने  एकाउंट  लहीं  खोला  हो|  बक  एकांउट  उवलेल  स  लोग  सर्विस  की  तरफ  विजय  जब  उनकी  सर्विस होगी,  तब  वह  इनेवस्टेंमट की  तरफ  जाएगा|
 'निकल  पवन  स्कीम म  जोन क  लिए  इनफ्लेशन  करोल  करेन  की  आवश्यकता  थी  और  दूसटी  यह  आवश्यकता  थी  कि  लोग  ज्यादा स  ज्यादा  म्या  जमा  HI  और  लोग  चिट  फंड  कम्पनी क  चक्कर म

 न  Us  और  प्सा  दोग़ला  करेन  क  चक्कर  a  न  पेंडा,  इस  वजह  A  भारत  सरकार  यह  बुहत  बड़ा  ऐतिहासिक  कदम  उठाया।  जब  डिजिटल  इकोनोमी  की  तरफ  हम  बेंढ़ेग,  सर्विस  की  तरफ  हम  बेंढ़ेग,
 तो  आप  निश्चित  तौर  पर  दरें वेग  कि  हमारा  जो  सपनों  ह  कि  एक-एक  आदमी  को  साठ  साल  की  उखोक  बाठ  सोशल  सिक्योरिटी  कां  परसा  मिलता  रेह,  उसी  तरफ  हम  sailor  बढ़  रेह  ह।

 आप  जो  बिल  लकर  aie ह,  भारत  सरकार  थ  कितनी  मदद  कर  सकती  ह,  ्  कहता  है  कि  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  का  बजट  कितना  ह,  लगभग  125-130 करोड़  लोग॑  ह,
 यदि  सभी  राज्यों क  बजट  को  मिला a,  तो  इतना  un  नहीं  होता ह|  क  म  जीरा क  तौर  पर  हम  लोग  कहते ह  कि  ्  तद्ावस्था पवन  हिलना,  दो  सै  रुपये ल  लो।  दो  Bl  रुपये  भारत
 सरकार  दतींह  और  दो  al  रुपये  राज्य  सरकार द  ‘ती  ह।  विधवा  'पवन  म  भी  वही  काम  होतीं ह।  जब  आप  इस  तरह से  केंे,  तो  परिवार  नहीं  चेलगा।  एक  परिवार  को  चलान क  लिए  कम स  कम
 आठ-दस हजार  रूपेय  वाहिएा  यदि  साफ़  अपनी  ज़िंदगी  जानाँ  ह,  तो  आठ-दस  हजार  रुपये  इसमें  होना  चाहिए,

 युनिवर्सल  बेसिक  इनकम  (यूटीआइ)  का  जो  कांसेप्ट  इकोनॉमिक  सेव  म  दिया  बटा  ह,  वह  उसी  की  तरफ  बढ़  रहीं  और  जब  तक  भारत  सरकार  यह  काम  नहीं  5टठी,  तब  तक  हम  इन  ,पानदानों  को
 इम्प्लीमेंट नहीं  कर  पाएंगे

 इसेक  बादल  target  policy  towards  increasing  investor  awareness.  इसके  लिए  शायद  प्मचनठन  जी  थोड़ा  डीसएसपी  करेंगे  'लकिन  यह  पुरी  दनिया  रॉकिट  इकोनॉमी  की  तरफ  बढ़  रही
 “8,  वह  बात  समाप्त  हो  गयी  कि  बक  a  पेस  जमा  कीजिए  और  बक  आपको  डेट स्टे ठगा।  मान  लीजिए  कि  इस  दश म  आपको  इंडस्ट्री  को  ओर  बढ़ाने ह,  माननीय  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जीक  समय,
 माननीय  सभापति  महोदय  म  इसेठ  बाठ  आपकी  डी  तरफ़  ऑआँऊगा,  जब  आप  वित्त  मती  'थ,  तो  उस  समय  वर्ष  2004  भ  जब  हमारी  सरकार  जा  रही  थी  और  उसेन  इस  इकोनॉमी  को  et  छोड़ा  था,
 तत्कालीन  वित्त  मती  ।ी  चिदम्बरम  साहब  ल  इसी  सदन  म  उस  वर्ष  क  इकोनॉमिक  सेव  को  पर  किया  था,  तो  उसेन  कहा  कि  भारत  सरकार  'न  यानी  छी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  की  सरकार  न  एक
 arc  इकोनॉमी छोड़ीं  ह|  उस  वक्त  जीडीपी  ater  लगभग  8.1  dae  en)  आठ  मट  पर  हमारी  सरकार  इकोनॉमी  को  छोड़कर  गयी  और  जब  इनकी  सरकार  इस  दश  की  इकोनॉमी  छोड़कर  गयी  तो  उस
 समय  जीडीपी otter  4.5  taco  आसपास  था|  कल  भी  चर्चा  क  ठाराठ  जीडीपी  ater  की  ब्ात् हई  snRaz  इसका  क्या  कारण  था?

 SHRI  N.K.  PREMACHANDRAN  (KOLLAM):  Shri  Nishikant  Dubey  ji,  ।  thank  you  for  yielding.

 I  thank  him  for  supporting  this  Resolution.  You  may  kindly  see  that  we  have  started  the  discussion  on  this  Resolution  from  December,  2015.  It  is  a
 very  important  Resolution  as  far  as  lakhs  of  workers  are  concerned.  Hon.  Chairman  is  also  well  aware  of  what  is  happening  on  the  trade  union  front.
 Today  also  lakhs  of  people  are  watching  Lok  Sabha  Television  Channel  to  know  as  to  what  would  be  the  fate  of  this  Resolution.

 I  would  like  to  appreciate  the  Government's  efforts.  During  the  course  of  the  discussion  on  this  Resolution,  two  years  of  annual  weightage  has  been



 given  by  the  Government.  We  are  thankful  for  the  Government  for  having  given  the  benefit  of  two  years  of  weightage.  Yesterday  and  the  day  before,
 sO  many  news  items  have  come  in  the  newspapers  regarding  another  very  important  issue  which  is  also  a  part  and  parcel  of  this  Resolution.  That  is
 those  who  could  not  opt  for  the  pension  in  the  actual  salary  and  those  who  have  gone  to  the  court  will  be  getting  the  benefit.  Every  individual  who  is
 going  to  the  court  will  be  getting  the  benefit  that  you  can  pay  the  arrears.  After  paying  the  arrears,  you  are  entitled  for  full  pension  in  proportion  to
 the  salary.

 So  many  court  verdicts  have  come.  From  Kerala  also,  so  many  writ  petitions  have  been  filed.  ...(Jnterruptions)  The  country  wants  to  know  as  to
 what  is  the  decision  of  the  Government  regarding  this  point.  The  Supreme  Court  has  directed  the  Government  to  see  that  instead  of  going  for
 individual  cases,  let  a  general  order  come.  I  hope  and  believe  that  the  day  before  yesterday  such  an  order  has  already  been  issued  by  the
 Government  of  India.  I  am  thankful  to  the  Government  for  it.

 I  would  like  to  seek  a  clarification.  If  the  hon.  Minister  could  intervene  and  clarify  my  doubt  with  the  permission  of  Shri  Nishikant  Dubey  and  if  it
 comes  to  the  public  domain,  definitely  it  will  be  well  and  good.  To  my  knowledge,  today  the  PF  office  is  issuing  an  order  because  it  is  affecting  lakhs
 of  workers.  That  will  be  beneficial  to  the  workers.  If  you  could  kindly  throw  light  on  this  issue,  it  would  be  well  and  good.  If  the  hon.  Minister  could
 intervene,  I  would  be  thankful  to  him.

 Interruptions)

 HON.  CHAIRPERSON  :  The  Minister  would  clarify  at  the  end  of  the  debate.

 SHRI  N.K.  PREMACHANDRAN  (KOLLAM):  I  am  only  seeking  a  clarification.

 THE  MINISTER  OF  STATE  OF  THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND  EMPLOYMENT  (SHRI  BANDARU  DATTATREYA):  Hon.  senior  Member,  Shri
 Premachandran  has  raised  this  issue.  The  Government  is  also  well  aware  of  it.  Regarding  the  pension,  those  who  remitted  the  contribution  to  EPF,
 on  full  salary,  above  statutory  ceiling,  now  they  would  get  pension,  even  if  they  did  not  give  the  option  before  2006.

 Today  itself,  we  would  issue  the  order.  All  the  EPF  pensioners  can  avail  the  benefits.

 शी  निशिकान्त देब  :  महोदय,  :  की  समस्या  यह ँह  कि व  जिस  तरफ  बढेत  ह,  उस  तरफ  अगली  नहीं  उठोतं ह। म आ  अनेक  समर्थन क  लिए  खड़ा हआ  है।  इस  पार्लियामेट म  मट  बिल  इसी
 प्रशन  पर  डिस्कस  al  चका  ह  'य  तीन  हजार  की  बात  कर  रेहन।  मरा  बिल  tra  हजार  रुपये  क  लिए  en)  माननीय  मोदी  जी  क  पति  पूरे  दश  को  धन्यवाद  दना  चाहिए  कि  जिस  आदमी  को  पहेल  20,

 25  या  50  Sua  तक  प्रशन  मिलती  थी,  उस  उन्होज  कम स  कम  1  हजार  रूपेय  कर  दियां ह,  भारत  सरकार  को  ओआरजी. 'क  लिए  पत्टक  साल  8-10  हजार  करोड़  रुपया  ठना  पड़  रहां ह,
 माननीय  मोदी  जीज  पाल  क  लिए  जो  फार  रीवि  और  बड़ा  काम  कियां ह,  उसेक  लिए  धन्यवाद दे नक देन  क  बजाए  प्रमचनल्दठूल  साहब  मंजी  जी स  तेवभ्ज  Jes)  आप  यह  समझिए  कि  इसकी  9रुआन
 WDE सू  हई  ्  हम  टॉगट  प्वाइंट  पर  हसटी  जगह  जाएंगे

 महोदय, आ  इसी  सदन  गर  आपको  फॉर्मर  फाइनल  मिनिस्टर  यशवंत  सिन्हा  जी  क  28  फरवरी,  2001 'क  भाषण 'क  बेर  म  बताता है।  उस  समय  पहलाद  सिंह  tect  साहब  मंती  थी  और  आप  भी
 ate,  उन्होने  कहा  था  :-  'The  Central  Government  pension  liability  has  reached  unsustainable  proportion.  As  a  percentage  of  GDP,  it  has  risen  you
 were  the  Minister,  Hon.  Chairperson  from  about  0.5  per  cent  in  1993-94  to  one  per  cent  in  2000-2001.  As  such,  it  envisages  that  those  who  enter
 Central  Government  services  after  October  1,  2001  would  receive  pension  through  a  new  pension  programme  based  on  defined  contribution  in  order
 to  review  the  existing  pension  system  and  to  provide  a  roadmap  for  the  next  step  to  be  taken  by  the  Central  Government.  I  propose  to  constitute  a
 high  level  expert  committee  which  would  gives  its  recommendations  within  three  months.’  तही स  इसकी  रुआन  हई  eft;  उसेस  पहले  किसी ot  कछ  सोचा  ही  नहीं  था|

 “aot  आपको  बताया  कि  1980-81 झ  एशियन  'डवलपमेंट  बक,  वर्ल्ड  बक,  यूएसए.,  LH.,  टूटोप,  जापान  और  सिंगापुर  सभी  'ठप  अपेन  औआँगनाइज्ड  और  अनअँगिलाइज्ड सवटरे  क  नागरिकों क  बेर
 म  प्रोसेस  | ठ  अपेल  यहँ  की  शटल  और  स्टट  वर्वठेंटेक क  बोर म  भी  सोचते ह,  कित  हमोर  यहँ  ऐसी  कोई  सोच  ही  नही ंह।  माननीय  वाजपेयी  जी  की  सरकार म  बुहत  बड़ा  काम  Sail  था| म  oft  जसवंत
 सिंह  जी  द्वारा  दी  गई  28  फरवरी,  2003  की  स्पीच क  बोर म  बता  रहा है  and  he  said:

 "My  predecessors  in  office  in  2001  announced  a  roadmap  for  a  restructured  pension  scheme  for  the  new  Central  Government  employees
 and  a  scheme  for  the  general  public.  This  scheme  is  now  ready.  It  will  apply  only  to  new  entrants  to  Government  services  except  to  the
 Armed  Forces  and  upon  finalization,  offer  a  basket  of  pension  choices.  It  will  also  be  available  on  a  voluntary  basis  to  all  employers  for
 their  employees  as  well  as  to  the  selfemployed.  This  new  pension  system  when  introduced  will  be  based  on  defined  contribution
 shared  equally  in  the  case  of  Government  employees  between  the  Government  and  the  employees.

 There  will,  of  course,  be  no  contribution  from  the  Government  in  respect  of  individuals  who  are  not  Government  employees.  The  new
 pension  scheme  will  be  portable,  allowing  transfer  of  the  benefits  in  case  of  change  of  employment,  and  will  go  into  ‘individual  pension
 accountsਂ  with  Pension  Funds.  The  Ministry  of  Finance  will  oversee  and  supervise  the  Pension  Funds  through  a  new  and  independent
 Pension  Fund  Regulatory  and  Development  Authority."

 किसान  सोचा,  किसान  इल  सब  चीजों  को  किया?  हमारी  सरकार 'न  इतना  कछ  किया|  अल  अभी  बताया  कि  हमने  ओआरओपी म  क्या  किया,  मिनीमम पशन क क  लिए  क्या  किया,

 "Target/policy  towards  increasing  investor  awareness.’  इश्यौरस  को  अब  पाड़ेवटाइज़  कर  दिया  oes,  इससे  पहेल  लोग  एलआईसी  की  पॉलिसी  'लेत  'थ  और  अनेक  हिसाब स  आपको
 चलना  पड़ता  था  अटल  बिहारी  वाजेपयी  जी  की  सरकार  म  त्योरस  भकटर  को  usde  लोगों  क  लिए  श्ोला  गया।  पहेल  एलआईसी  का  त्योरस  अवटर  पर  सौ  प्रतिशत  फटोल  था,  अब  वह  70  uae
 पर  आ वाक्यांश,  30  परेंसत  soda  का  काम  Use  कम्पनियां  कर  रहीं  ह|  वह  अपेठ  सोडतट  को  बच  रहीं  ह,  जिससे  जनता  को  फायदा  हो  उहाँ।  कोई  अगर  एक  लास  ठपेय  की  पॉलिसी  'लेता  ह  तो
 उसको  20,  25  या  30  साल  ae  कितना  रिटर्न  मिलना  इसी  तरह  स  पवन  फण्ड  म  uM  डालेन  वालों  को  जब  तक  हम  डवली  छुट  नहीं  देग,  जिस  पर  भारत  सरकार  गम्भीरता  स  विचार  कर  रहीं  ह,
 जिसें  उसेन  Ugtol  फण्ड  का  कछ  uferord  निर्धटित  कर  fears  जो  गवर्मीमट  सिक्योरिटीज़,  पाड़े तट म  और  शटार  मार्किट म  जाएठा,  जयंत  Rios  साहब  यहां  बेठ  ह,  उन्ही ंक  समय म  एक  विधयक
 इ9यौरस क क  लिए  लाया  गया  था|  टशन  को  इ9्यौरस क क  साथ  जोड़ा  गयां ह|  हमारी  सरकार 'न  यह  किया ह  कि  जो  चींज  इश्यौरस म  लागू  होंगी,  वहीं  पवन  म  भी  लागू  होंगी,  वोह  एफडीआई  हो  या  कछ
 और  हो।  इसमें  लिए  बेड़  सेटअप  की  आवश्यकता ह।  इसेंक  पार्तियॉमट क  रोल  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता ह,  क्योंकि  तभी  हम  दश  को  बतौर A  सक्षम  हो  पाएंगे।  जब  तक  पब्लिक  का  किसी  पॉलिसी म



 odie  नहीं  होगा,  तब  तक य  चजींज  नहीं  हो  पाएगी  और  इसेक  लिए  जगह-जगह  कम्प  लगान  की  आवश्यकता ह|  पेशल  की  आवश्यकता,  पालन  फुण्ड  की  आत यक् तता क  लिए  अवयरेनस  जब  तक
 ad  होगा,  तब  ताकि  नहीं  हो  सकतीं  ह  और  उसेक  बाद  ढी  यह  लागू  होगा

 ‘Developing  adequate  administrative  infrastructure  and  effective  distribution  network.'  wig  कहर्ती ह  कि  कडं  aot  बिल  और  मनरेगा  को  'लकर  आएंगे  वह  बुहत
 उश  होत ह  कि  मनरेगा स  लोगों  को  रोजगार  मिल  रहाहै]  संयोग स  खड़ेग  साहब  आ  गएं ह  अगर  'कछ  Aco  तो  वह  मेडा  डांटना  भर  कर  ेा,  WAG  सदस्य  दिशा  कमेटी 'क  'चयरैमन  और
 सदस्य ठा  क्या  धज  करप्शन  नहीं  ह?  मेरठा  म  इतना  करप्शन  क्यों  ह,  क्योंकि मिट्टी  का  काम  ह,  अब  एक  पंचायत  aA  कितना  काम  मिट्टी  का  हो  सकता  ह?  एक  कहानी  ड,  जिसमें राजा  को  लोगों
 को  रोजगार  ठना  था  तो  एक  दीवार  बनवाता  था  और  उस  दीवार  को  तरन्त  तोड़े  पता  था  ताकि  लिबर  का  काम  चलता  रेह|  UT  Got  इस  समय  डिजिटल  इंडिया  की  तरफ  बढ़  रहीं  ह,  डिजिटल  इकोनॉमी
 की  तरफ  बढ़  रहां ह  आंवों  ऑप्टिकल  फाइबर क  लिए  पर्यप्त  x  की  आवश्यकता ह।  पंचायत  'लाल  तक  अवयरनस  पहचान  की  आवश्यकता ह  ऑवयरेनस म  उनको  बतौर  की  आवश्यकता

 ‘ै  कि  हम  आप  का  काम  HIo1,  आप  इतना  कसाब  और  उस  हिसाब ।  aifaAz a1, a,  60  साल क  बाद  आपको  जमीन  बातों  पर,  जमीन  परिवार  पर  निर्भर  न  होना  पेड़ा,  सर,  सक. म  एक  बड़ी  अच्छी  बात
 चल  रहीं  ड  कि  60  साल क  बाठ  लोगों क  लिए  एक  पीठ  की  स्कीम  चल  रहीं ह,  ट्रोफी gist  पत्थर  वर्ष  जोन  का  मौका  मिलता ह  तो  अठं  दख  कि  हालफिलडाल  8-10  सालों म  एक  बड़ा  परिवर्तन

 -  - ors ह  कि  कई  ब्रीच  अपील  मां-बाप क  साथ  ७८ य्हत ह]  मैन  कि  इसका  क्या  कारण ह,  क्या  आप  आज  से  8-10  साल  पहेल  अपने  मैं-बाप क  साथ  जहां  रहेत  el,  अब  साथ  रह  JSS?  इसका  कारण
 यह ह  कि  जो,  यता  जगह,  de रोजगार  हो  रहां ह  वहां  ,युवा  opm  हो  रहीं  ह  और  सोशल  सिक्योरिटी क  तौर  पर  घर क  ~ © assay, recy  मा-बाप  को  'पाल  मिल  रहीं ह|  'व  लोग  टशन  w  सहार  अपेन
 जीवनयापन 'क  लिए,  अपनी  'बेरोजगारी  को  समाप्त  करेन क  लिए  फिर स  ज्वाडंट  मिली  क  कॉकैसप्ट  पर  आ  रेह  ह,  और  अपेन  मौ।-बाप क  साथ  रह  रेहहा,  इस  तरह  हम  यदि  उनको  एक  जिन्दगी  ठला
 चाहें  तो  यह  एक  रास्ता ह

 अत  a  आ  यह  कहेगा कि  जॉ  टैक्सेशन हड,  कल  टकसाल  पर  बड़ी  लम्बी-चौड़ी  बातचीत  हो  गई  कि  SRRIC CIA HI Ta UAC sS, का  क्या  परूँसेटज  ड,  SASRRAC CAA HI GT Uc Ss का  क्या  परसेंटेज  ह्  भारत म  डाटेटवर्ट  टकस
 ak  कम  होना  चाहिए,  खासकर  पवन  स्कीम  म  भारत  सरकार  को  निश्चित  तौर  पर  सोचना  ताहिषा  यदि  डायेरक्टटक्स  कम  नहीं  होगा  तो  हम  ज्वाड़ंट  फमिली  कॉन्सर्ट  की  तरफ  नहीं  बढ़  पाएंगे
 अगर  हम  ज्वाइंट  फिली  कॉन्सर्ट  की  तरफ  नहीं  बढ़  पाएंगे  तो  फिर  जो  हमारा  टॉ गट ंड  कि  कोई  भी  व्यक्ति  60  साल  क  बाद  sa,  लंगा  क  सोए,  आराम  स  जिन्दगी  जिस,  उसेक  लिए  भारत  सरकार
 कॉ टशन  पॉलिसी  म  एक  बड़ा  परिवर्तन  करेन  की  आवश्यकताओं  कि  इस  तरह  क  इन्वस्टेंमटम  हम  क्या  कर  नकेत  ह,

 सभापति  महोदय,  लगता  कि  बुहत  लोगों  को  अभी  बात  कर  जी  ह,  डिसकस  करना है|  म  कवल  अत म  इतना  ही  कहेगा  :

 "हाथों  की  लकीरों  पर  न  जा  गालिब,  नसीब  अनेक  भी  होत  ह  जिनके  हाथ  नहीं  होतਂ

 जो  aS  ह  उनको  भी  जिन्दगी  जीन  का  अधिकारी  उलेव  लिए  भी  भारत  सरकार  को  प्यास  करना  चाहिए,  इन्हीं  शब्दों  क  साथ॑  भर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हा

 HON.  CHAIRPERSON  :  Hon.  Members,  I  am  to  inform  that  five  hours  time  allotted  for  discussion  on  the  Resolution  is  almost  over.  As  there  are  six
 more  hon.  Members  to  take  part  in  the  discussion,  we  have  to  extend  the  time  for  further  discussion  on  the  Resolution.

 If  the  House  agrees,  the  time  for  the  discussion  of  the  Resolution  may  be  extended  by  two  hours.  I  think,  everybody  is  agrees.  We  are  extending  two
 hours  for  this  discussion.  There  are  six  more  hon.  Members  to  speak.  आप  यह  समझिए  कि  हम  रिजोल्यूशन क  डिसकसल  का  टाइम  बढ़ा  ह्  हाउस  का  टाइम  नहीं  बढ़ा  रेड

 “5,

 शी  निशिकान्त देब  :  सर,  डिस्कशन  क  लिए  एक  बेट  का  समय  और  बढ़ा  दीजिए,
 SEVERAL  HON.  MEMBERS:  Agree,  Sir.

 HON.  CHAIRPERSON:  Okay,  the  time  is  extended  by  two  hours.

 Shri  Adhir  Ranjan  Chowdhury.

 oft  अधीर  रज्  वौधटी  (बहरामपुर)  :  सर,  अब  तक  निशिकांत  Sa  जी  का  भाषण  हम  सब  झन  द  -  कभी-कभी  लगता  था  कि  हिन्दुस्तान  का  कोई  अन्य  ठूसा  महा  अशिकात्  देब  जी  हमार  लिए
 नहीं  छोड़ेगे।  कहां  हम  लोग  ug  क  लिए  Roiiceieror  पर  नर्वी  करेन क  लिए  आए  ड।  निशिकांत ै 16  जी न  मनरेगा स  लकर  कालाधन  और  हिन्दुस्तान अ  जितेन  भी  sow  मेंह  ड,  उन  AR  हों  को
 saa  जोड़  दिया

 “a  सिफ  रिजोल्यूशन 'क  मेदलजर  एक  ही  बात  करना  चाहता  हु  कि  यह  रिजोल्यूशन  जिसका  नाम  'Welfare  of  employees  provident  fund  pensioners',  सरकार स  म  यह,  गुज़ारिश
 करूंगा|

 17.00  hours

 इस  सदन  क  हर  दिन  कंठ  जिस  तरीक  क  अलढ़ट  सपेल  दिखोय  जा  ह्  उस  सामेन  रखकर  म  यह  कहुंगा  'सूरज  की  रोशनी  a,  वाट  की  चांदनी  a,  इमे  दोस्त  शी प्रमचुठुल जी जो बिल जी  जो  बिल
 ches,  इस  बिल  को  मंज़ूरी  हो|

 अगर  इस  बिल  को  मंज़ूरी  मिल  जोयगी  तो  हुठरता  म  करोड़ों  लोग  अपनी  झन हरी  जिंदगी  जी  पायेगा
 17.01  hours  (Hon.  Deputy  Speaker  in  the  Chair)

 Sir,  the  salient  features  of  this  Resolution  are  (1)  restore  the  benefits  of  commutation  and  return  of  capital  to  the  Employees  Provident  Fund
 Pensioners;  (2)  provide  pension  to  the  beneficiaries  of  Employees  Provident  Fund  pension  on  the  basis  of  average  salary  of  12  months  immediately
 preceding  retirement;  (3)  ensure  payment  of  full  pension  to  pensioners  as  per  Employeesਂ  Pension  Scheme  1995  after  realization  of  full  amount  of
 commuted  pension  from  pensioners;  (4)  increase  minimum  pension  to  Rs.  3000  per  month  under  the  Employeesਂ  Pension  Scheme,  1995;  (5)
 implement  welfare  schemes  for  pensioners  including  housing  scheme  by  utilizing  the  unclaimed  provident  fund  amounting  to  about  Rs.  27,000  crore;
 (6)  revise  the  whole  Employeesਂ  Pension  Scheme,  1995  on  the  basis  of  past  experience  and  (7)  extend  Employees’  Pension  Scheme,  1995  to  various
 other  sectors.

 Sir,  all  the  features  included  in  this  Resolution  are  very  much  related  to  the  interest  of  those  people  especially  who  are  supposed  to  retire  from  their
 occupation  and  from  their  job  at  some  point  of  time.

 Sir,  past  may  be  a  cancelled  cheque  but  if  we  want  to  make  our  future  as  a  promissory  note,  then  we  have  to  spend  the  fund  and  the  resources  at



 our  disposal  wisely.  If  we  are  able  to  spend  the  present  wisely,  then  it  could  be  translated  into  the  welfare,  into  the  betterment  and  into  the  well-
 being  of  our  future  generations.

 Sir,  it  ७  ०  filial  duty  of  all  of  us  to  take  some  responsibility  upon  our  elder  generations.  It  is  absolutely  true,  and  Dr.  Harsha  Vardhan  Ji  is  also  here,
 that  the  lifespan  has  been  increasing  because  of  medical  facilities,  because  of  our  health  consciousness  and  because  of  various  medical
 infrastructure  that  we  have  had  at  our  disposal  now.  We  have  been  able  to  elongate  the  span  of  our  life.

 When  we  attained  Independence,  the  span  of  our  life  was  only  32  years.  But  now  we  are  going  to  catch  70  years.  So,  in  this  House,  from  morning  to
 evening,  we  have  been  pestered  upon  by  the  criticism  made  by  the  Treasury  Benches  that  the  Congress  Party  has  done  nothing.  If  the  Congress
 Party,  since  Independence,  has  done  nothing,  then  how  has  the  span  of  our  life  been  increased  in  such  an  exponential  way?  That  needs  to  be
 answered.

 When  we  attained  Independence,  we  emerged  from  a  devastated  state  of  affairs.  At  that  time  our  economy  was  recognised  as  a  ship  to
 mouth  economy.  At  that  time,  the  total  food  grains  produced  in  India  was  to  the  tune  of  52  million  tonnes.  Now  it  has  been  increased  by  263  million
 tonnes.  But  to  enhance  or  to  increase  our  food  grains,  we  had  to  undertake  various  measures,  namely  from  Green  Revolution  to  White  Revolution  to
 Blue  Revolution,  etc.

 The  Employeesਂ  Pension  Scheme,  1995,  came  into  effect  from  igth  November,  1995  replacing  the  erstwhile  Employeesਂ  Family  Pension  Scheme,  1971
 which,  inter  alia,  provides  superannuation,  retirement  and  family  pension.  That  means,  the  former  incumbents  of  this  Government  had  not  only
 considered  but  also  they  had  formulated  the  policy  given  the  future  dynamics  of  our  life.  Accordingly,  they  formulated  these  kinds  of  policies.  But  yes,
 at  that  time  the  resources  were  not  available  as  it  is  today.

 Therefore,  we  had  to  adopt  a  long  odyssey  since  the  day  of  Independence.  On  the  day  of  Independence  we  got  the  freedom.  That  was  the  political
 emancipation  but  we  had  to  follow  the  path  for  economic  emancipation  and  that  was  followed.  We  had  been  following  it  and  we  had  been  pursuing  it
 till  now.

 Nobody  can  say  that  yes,  we  had  achieved  all  our  desired  results.  No,  because  it  is  a  continuous  process  and  we  have  to  accept  this  continuous
 process  premised  on  the  available  resources  of  our  country.

 I  would  like  to  quote  a  few  words:

 "Before  you  speak,  listen;  before  you  write,  think;  before  you  spend,  earn;  before  you  invest,  investigate;  before  you  criticize,  wait;
 before  you  pray,  forgive;  before  you  quit,  try;  before  you  retire,  save;  before  you  die,  give."

 Sir,  I  have  quoted  that  before  you  retire,  save.  If  we  are  not  able  to  save  something  for  our  future,  then  we  will  land  our  future  in  jeopardy.  To
 this  end,  in  keeping  with  that  view,  savings  scheme,  provident  fund  scheme  and  pension  scheme  were  conceptualized  and  conceived.

 Sir,  cessation  of  work  is  not  accompanied  by  cessation  of  expenses.  That  is  why,  the  society  should  not  feel  that  our  elder  generation  is  our  burden;
 rather  we  ought  to  translate  our  elder  generation  into  our  asset  because  the  elder  generation,  by  dint  of  experiences,  by  dint  of  knowledge,  can
 radiate  the  society  around  them.  So,  I  think,  we  should  consider  our  elder  generation  as  our  556.  निशिकान्त  जी  बोल  रेह थ  कि  हमारा  जॉडइटफमिली  का  कॉन्सेप्ट
 खत्म  हो तका ह।  यह  सही  बात॑ ह,  आज  हम  न्यूक्लियर  मिली  अ  आ  गेय ।  हम  सब  अपोन-अपोन  धन्धे क  लिए  दौड़ते  रहते ह  अपेन-अपेन  धन्धे क  लिए  वौड़ेत-वौड़ेत  घर म  दूसट  कोई  ह  या  नहीं,
 BAR  जुजी  क्या  करेगा, ह,  हेम  अपने  बुज़र्गों  क  लिए  क्या  करना  चाहिए,  इसेक  बोर म  Sa  ध्यान  Got  का  समय  नहीं  मिलता ह।  इसके  चलेत  समाज म  एक  वि/:.मताँ पदा  होतीं  ह,

 Sir,  the  population  of  elderly  would  increase  by  whopping  270  per  cent  by  2050.  It  is  true  that  the  Provident  Fund  Scheme  has  remained  popular
 among  the  workers  of  the  formal  sector.  The  67th  NSSO  survey  states  that  72  per  cent  of  the  workforce  in  the  informal  sector  is  not  eligible  for  any
 social  security  scheme.  I  am  personally  concerned  for  workers  in  the  unorganized  sector  because,  as  we  know,  only  seven  per  cent  of  our  workforce
 are  engaged  in  the  organized  sector  and  the  rest  93  per  cent  remain  in  the  unorganized  sector.  The  workers,  who  belong  to  the  unorganized  sector,
 do  not  have  any  viable  social  security  scheme.  That  is  why,  the  focus  should  be  on  the  workers  of  unorganized  sector,  that  is,  the  informal  sector.

 Therefore,  I  would  urge  upon  the  Government  that  the  need  of  the  hour  is  to  relook  and  revisit  the  social  security  scheme  so  as  to  extend  it  to  93
 per  cent  of  the  workforce  which  is  not  confined  to  the  organized  sector.

 The  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  1948  propounds  that  the  right  to  social  security  of  every  human  being  is  to  be  acknowledged.  Social
 security  of  every  human  being  is  recognised  by  Article  22  of  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  1948.

 The  constitutional  history  of  social  security  in  India  reminds  us  about  the  contribution  of  Shri.  B.  N.  Rau,  Constitutional  Advisor  to  the  Constituent
 Assembly.  The  draft  Constitution  prepared  by  him  included  the  right  to  work;  right  to  education;  right  to  maintain  in  old  age  and  during  sickness  or
 loss  of  capacity  to  work;  and  right  to  rest  and  leisure  under  the  head  Fundamental  Principles  of  State  Policy,  which  later  got  converted  into  Directive
 Principles  of  State  Policy.  Though  the  enforceability  is  lost  in  the  conversion,  the  scheme  of  social  protection  stood  out  in  Articles  41,  42  and  43,  and
 in  Item  Nos.  23  and  24  of  the  Concurrent  List  in  the  Constitution.

 It  is  on  this  strong  fundamental  floor  that  the  social  security  measures  such  as  insurance,  provident  fund,  old-age  pensions,  workmen
 compensation,  etc.  have  been  provided  through  various  statutory  measures.  India  is  a  welfare  state  and  that  is  why  the  welfare  state  accepts  the
 fact  that  social  justice  is  the  sine  qua  non  and  it  is  imperative  for  social  and  economic  development  of  a  nation.  Lack  of  social  protection  invites  risks
 of  poverty  and  economic  insecurity.

 The  Constitution-makers  had  understood  the  importance  of  social  security  in  fostering  social  and  economic  development  for  long-term
 advantages  such  as  access  to  health  care,  other  social  services  and  increasing  human  capabilities  for  better  utilization  in  employment  opportunities.
 This  ensures  productive  relationships,  decent  work  and  inclusive  growth  as  welfare  state  promotes.

 The  Social  Security  Minimum  Standards  Convention  1952  of  ILO  states  that  costs  of  benefits  shall  be  borne  out  of  collective  contributions  or



 taxes  avoiding  hardship  to  poor  workers  or  classes  of  persons  protected  Article  (71.1).  It  is  against  this  principle  that  the  State  is  planning  to
 impose  tax  on  the  post-retire  savings  of  the  workers,  which  would  go  against  the  social  justice  scheme  in  the  Constitution.

 It  is  well  recognized  by  the  Constitution  and  statutes  that  social  protection  is  a  basic  human  right  for  a  decent  living,  and  it  enhances  social
 development  by  reducing  poverty  exclusion  and  inequality,  and  promotes  economic  development  of  balancing  income  security  and  increasing  human
 productivity.  Therefore,  the  security,  which  we  are  talking  about,  namely,  the  social  security,  is  acknowledged  by  ILO;  Universal  Declaration  of  UN
 and  our  Constitution.  So,  there  should  not  be  any  dispute  for  delivering  the  social  security  measures  adequately  to  the  concerned  population  of  our
 country.

 सर,  हर  विज  बाज़ार  म  चीज़ों  क  भाव  बढेत  ह,  यह  सरकार  कह  रहीं  ह  कि  एक  हजार  रुपये  द  दिए  ह,  एक  हजार  Sua  a  एक  आदमी  को  दो  तत  की  Act  खाना  आसान  नहीं  होता
 Slane  (व्यवधान  )  इसलिए म  इस  सरकार अ  दरख्वास्त  करता हु  कि  ठीक स  सोव  और  ठोस  Goa  उठाए  |...  (व्यवधान)  हम  लोगों ot  दियां ह,  यह  बात  आप  लोग  बोलते का  आप  लोगों क  दिमाग म
 पॉविंडट फ़ेड की बात आई ह, फड  की  बात  आई  ह,  अगर  हम  लोग  नहीं  ठेत,  आप  लोगों  क  soda  नहीं  अअझोत,  पविंडट  क्ड  नहीं  समझेत,  सोशल  सिक्योरिटी  नहीं  समझते...  (व्यवधान)  हम  लोग  ot  जो  सोचा  था,  उसी
 को  उधार  'लकर,...(  व्यवधान)  ?ी  forfgrap od od Sa  जी  यहां  पर  बुहत  AR  भाषण  दिए  इन्होने  डिमौनटाइजशन, टवस  तैगरह-कैगरहक क  बोर म  अभी  कहां,  हम  लोग  अभी  भी  कहत ेड  और  आप
 कान  खोल  Hz  अल  लीजिए।  यह  आप  लोगों  की  सोच ह  कि  हमेन  wt  को  जीत  लियांग,  इसका  मतलब ह  कि  आपको  डिमौनटाइजशन 'क  लिए  इन  फवट  रिंप्रड  मिल्  चका  ह,  यह  बात  जहां  ह;
 क्योंकि  यूपी म  60  फीसदी  लोग  आपेक  खिलाफ  वोट  दिए  'ह...(  व्यवधान)  रुपी म  आपके  खिलाफ  60  फीसदी  लोग  वोट  डोल  'ह।...  (व्यवधान)  मान  लीजिए,...(व्यतधान 3  निए,  अगर  आप  छुपी क

 ुनाव  को  इस  तरीक स  सोच  रेमंड  कि  डिमौनटाइजशन क  लिए  एक े  रैंफ्रूडम ड,  हम  लोग  wil  म् तनाव  जिन  चेक  ह,  इसका  मतलब  यहु  हआ  कि  डिमौनटाइजशन  सहीं  ह।  आपकी  यह  सोच  गलत ह,
 क्योंकि  60  फीसदी  लोग  आपके  खिलाफ  वोट  डोल  ह.  (व्यवधान  )

 सर,  इस  सदन अ  एक  ,पवन क  जवाब म  मती  जी ज  उत्तर  दिया  था  "The  Pension  Fund  Regulatory  and  Development  Authority  is  administering  and  regulating  the
 following  Social  Security  Scheme  to  the  pension  sector,  namely,  Swavalamban.  ...(caaenor)  ।ी  निशिकान्त देब  जी  आपके  जोन  'म  शायद  स्वावलंबन  नहीं  बना
 a...  18 ८  यह  किस क  जोन अ  ae  की  सरकार 'न  तय  किया  था  और  हम  लोग  इसी  सदन अ  अन-अर्गलाइज्ड सतटर  सोशल  सिक्योरिटी  एक्ट  भी  लाए er  मर  आप  लोगों  को  थोड़ा  याद
 दिलाना  चाहता हु  कि  हम  लोगों न  ही  अन-ऑर्गनाइज्ड सवटर  'तबर  सोशल  सिक्योरिटी  vac  लाए थ,  इसको  git  निशिकान्त जेब  जी  ged  अच्छी  तरह स  जानते ह,  यह  स्वावलंबन  स्कीम  किसान
 लाया ह,  इसको  भी  oft  दब  जी  ged  अच्छी  तरह स  जानते ह,  'लकिन  आज  वह  नहीं  कहेंगे...  (व्यवधान)  अटल  'पवन  योजना  जरूर  लाए ँह,  आप  लोग  जो  सही  काम  कर  रेह हम  उसका  सराहना
 जरूर  करूंगा,  'लकिन  यह  नहीं कि  हम  लोगों  जून  भी  नहीं  किया  ह|  ढाई  साल  म  आपेन  AR  हिन्दुस्तान को  बदल  दियाँ  ह,  आप  यह  सोच  हटा  दीजिए  हैं।,  म  मानता  है  कि  हमारा  नसीब  अभी  थोड़ा
 ठीक  नहीं  चल  उहाँ।  यह  बात  सहीं ह,  लकिज  इसका  मतलब  us  नही ंड  कि  हिन्दुस्तान क  आम  लोगों  का  नसीब  सधट  गयां  ह]...  (व्यवधान)  जिंदगी म  कभी-कभी  ऐसा  होतीं ह,  हम  लोग  इससे
 नहीं  डरते  ह।  (व्यवधान 3

 HON.  DEPUTY  SPEAKER:  Please  wind  up.

 SHRI  ADHIR  RANJAN  CHOWDHURY :  Sir,  Swavalamban  is  a  contributory  pension  scheme  and  the  pension  amount  is  payable  depending  upon  the
 amount  of  pension  corpus  and  type  of  annuity  opted.  Atal  Pension  Yojana  is  a  guaranteed  scheme  by  the  Government  of  India.  The  subscribers  under
 this  Scheme  are  the  majority  in  the  phase  of  accumulation  and  yet  to  reach  the  stage  of  60  years  so  as  to  draw  pension.  As  on  date,  there  are
 subscribers  in  this  Scheme  and  no  one  is  drawing  pension  in  this  Scheme.

 Our  esteemed  colleague,  Shri  N.K.  Premachandran,  is  pondering  over  this  issue  for  long  and  each  of  us  should  appreciate  him.  If  this  Government  is
 magnanimous  enough  and  accepts  the  proposal  of  Shri  Premachandran,  which  he  has  brought  in  the  form  of  a  Resolution,  the  common  people  of  our
 country  will  see  a  new  morning  and  new  bright  day  in  their  lives.  The  Government  is  pleading  day  in,  day  out,  "Sabka  Saath,  Sabka  Vikas".  If  this
 "Sabka  Saath,  Sabka  Vikasਂ  is  the  tenet  of  this  Government,  then,  without  any  hesitation  or  without  any  reservation,  they  should  pass  the  Resolution
 today  itself,  if  they  have  that  kind  of  courage,  integrity,  guts  and  gumption.

 I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  this  particular  point.  During  your  intervention,  you  have  referred  to  the  EPFO.  The  Standing
 Committee  says  that  the  total  active  membership  of  EPFO  was  3.8  crores  which  almost  remained  the  same  during  the  last  four  years.  The  Central
 Provident  Fund  Commissioner  has  submitted  that  in  the  year  2010,  the  number  of  active  members  was  2.81  crore  which  had  increased  to  3.8  crore
 as  on  31.3.2015.  As  per  the  statistics  of  the  Labour  Bureau,  about  12  million  people  join  the  jobseekers’  queue  every  year.  The  Ministry,  in  their
 deposition  before  the  Committee,  also  admitted  that  around  one  crore  people  get  added  to  the  employable  workforce  every  year.  In  the  given
 circumstances,  if  50,000  people  get  jobs  each  year,  then  there  would  have  been  a  corresponding  increase  in  the  number  of  active  membership.  The
 Committee  feels  that  there  is  approximately  the  same  number  of  workers,  that  is,  around  three  crore  workers  who  are  entitled  but  are  yet  to  be
 covered  by  the  EPFO.  The  Committee  recommended  that  EPFO,  ESIC  and  CLC  (C)  office  may  coordinate  and  reconcile  their  figures  so  that  at  least
 the  number  of  workers  registered  with  each  organization  may  be  covered  under  EPFO/  ESIC,  wherever  applicable.

 This  is  for  your  kind  attention.  In  spite  of  all  the  big  promises,  it  is  distinctly  clear  that  the  growth  of  labour  and  the  inclusion  of  labour  into  your
 inclusive  mechanism  has  not  seen  the  light  of  day.  The  Committee  also  finds  that  ESIC  is  extending  coverage  on  an  experimental  basis  to  some  of
 the  unorganized  sector  workers,  building  workers,  auto-rickshaw  drivers,  domestic  workers,  anganwadi  and  workers  involved  in  Mid-Day  Meal
 Scheme  on  a  contribution  of  Rs.  250  per  month  in  which  four  family  members  would  be  covered.  The  benefits  would  be  the  same  as  are  made
 available  to  the  IPs.

 Sir,  1  am  hailing  from  a  District,  Murshidabad,  which  is  recognized  as  having  the  largest  number  of  beedi  workers  in  our  country.  Those  beedi
 workers  are  the  victims  of  exploitation,  and  the  exploitation  has  been  perpetrated  by  the  manufacturers.  They  do  not  have  the  basic  necessities  of
 life.  They  are  working  for  18  to  20  hours  a  day.  The  Government  is  collecting  cess  and  provident  fund  from  the  industry,  but  I  am  sure  that  those
 funds  are  not  being  spent  on  the  welfare  of  those  poor  beedi  workers.  So,  I  would  request  the  hon.  Minister  to  take  note  of  it  and  do  the  needful.

 Here  also,  in  this  Resolution,  my  friend  Shri  Premachandranji  has  proposed  that  the  unclaimed  funds  should  be  restored.  It  has  been  stated  here
 about  the  amount  of  the  unclaimed  fund.  There  are  nearly  Rs.42,000  crore  lying  in  inoperative  account.  But,  the  EPF  Board  Trustee  said  that
 Rs.27,000  crore  could  be  transferred  to  the  Senior  Citizensਂ  Welfare  Fund.  ...(Jnterruptions)  The  trade  union  leaders  told  the  Minister  that  the
 notification  was  not  legally  tenable  and  would  not  stand  long  in  the  Supreme  Court.  They  said  that  it  was  inappropriate  for  the  Government  to  take
 away  unclaimed  fund  for  funding  their  welfare  schemes.  Here,  there  is  a  dispute.  It  is  true  that  the  unclaimed  fund  of  Rs.42,000  crore  or  Rs.27,000
 are  lying  idle.  In  the  Resolution,  the  proposal  is  that  the  unclaimed  fund  could  be  transferred  into  the  Senior  Citizensਂ  Welfare  Fund.  It  is  a  noble
 suggestion.  It  is  because  if  that  huge  amount  is  lying  idle,  it  becomes  unproductive.  To  make  it  productive,  the  Government  should  ponder  over  it.
 But  the  opposition  of  this  concept  says  that  if  anyone  ever  claims  the  fund  that  has  been  deposited  by  their  predecessors,  then  what  shall  be  the



 fate  of  that  fund.  I  would  request  the  Minister  to  come  forward  and  enlighten  us  as  to  what  the  opinion  of  this  Government  is.

 In  so  far  as  Senior  Citizensਂ  Welfare  Fund  is  concerned,  there  is  no  denying  the  fact  that  it  is  a  laudable  step.  Another  proposal  of  this  Resolution  is
 that  instead  of  sixty  months,  the  calculation  of  pension  will  take  into  account  the  preceding  12  months  of  the  salaries  before  passing  this  Resolution.
 Day  by  day,  in  view  of  inflation,  in  view  of  the  cost  of  living,  I  think,  this  proposal  that  has  been  made  in  this  Resolution,  is  an  appropriate  one.  The
 Government  should  think  of  it.  The  Government  should  come  forward  pre-eminently  and  proactively  to  make  it  a  reality.  I  would  also  draw  the
 attention  of  the  Minister  that  a  major  component  of  the  Budget  allocation  this  year  Rs.4771  crore  has  been  provisioned  for  Employeesਂ  Pension
 Scheme.

 However,  the  Secretary  of  Ministry  of  Labour  and  Employment  in  her  deposition  before  the  Committee  stated  that  the  allocation  is  insufficient
 as  there  is  arrears  of  about  Rs.6,942  crore  payable  to  EPFO  from  the  Government  side.  The  Committee  apprehend  that  the  calculation  made  for  EPS
 arrears  requires  a  relook  since  they  feel  that  the  calculation  must  have  been  done  for  all  the  EPF  subscribers  irrespective  of  operational  and  dead
 accounts.  Besides,  there  is  every  possibility  of  cases  where  no  claims  would  be  filed  by  a  few  subscribers.  Therefore,  they  desire  that  the  details  of
 calculation  be  redone  in  a  realistic  fashion  and  subsequently  be  furnished  to  the  Committee  before  a  recommendation  to  the  Government  for  release
 of  funds,  therefore,  could  accordingly  be  considered  by  this  Government.

 As  regards  ESIC,  I  draw  the  attention  of  the  Minister,  the  Committee  note  their  achievements  in  the  year  2016-17  which  include  revision  of  wage
 ceiling  from  Rs.15,000  per  month  to  Rs.21,000  per  month  with  effect  from  1-1-2017  and  enhancement  in  per  IP  medical  expenditure  ceiling  from
 Rs.2,150  to  Rs.3,000  per  annum  with  effect  from  1-4-2017.  The  Committee  strongly  recommend  that  the  Ministry  and  ESIC  should  adopt  ०  time-
 bound  programme  to  ensure  coverage  of  all  legally  entitled  yet  uncovered  workers  under  ESIC  scheme.  The  Committee  have  also  noted  that  a  new
 infrastructure  in  terms  of  hospitals,  dispensaries  is  being  planned  to  be  rolled  out  in  financial  year  2017-18.

 Sir,  :  would  like  to  ask  the  hon.  Minister,  Dattatreya-ji  whether  the  Government  is  going  to  invest  the  Provident  Fund  money  in  stock  market  or  in  any
 other  such  investment  arena.  If  so,  let  him  please  give  us  the  details.  There  is  a  concern  that  the  Government  has  been  going  on  investing  the
 Provident  Fund  in  the  share  market  or  any  other  instrument  which  may  ultimately  affect  the  Provident  Fund  situation.  That  is  why  the  Government
 should  come  clear  with  its  opinion.

 Sir,  I  again  appreciate,  not  just  appreciate  but  appreciate  lavishly  my  esteemed  colleague  Premachandran-ji  who  has  taken  pain  to  bring  this
 Resolution  for  the  welfare  of  the  common  people  of  our  country.  I  would  urge  upon  this  Government  including  all  the  Members  of  this  House  that  we
 should  make  an  example  by  supporting,  by  approving  each  and  every  provision  of  this  Resolution  without  any  hesitation.

 Sir,  with  these  words,  I  conclude  my  speech.  Thank  you.

 oft  अजय  ferent  टनी  (खीरी)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  शी  एनके.  010   ४  जी  द्वाट  11  दिसम्बर,  2015  को  पर  किए  गए  संकल्प  कर्मचारियों oe  भविष्य  निधि स  'पवन  ओोियों  का  कल्याण
 सतिभिित  करेन क  संबंध म  अपेल  विचार  और  संकल्प  usd  किए ह  आ  उसका  समर्थन  करता  |  उन्हों  ख़ख्य  रूप स  दो  Aa  zis  उनका  कहना ह  कि  कर्मचारी  'पालन  स्कीम  ,  1995 क
 अधीन  न्यूनतम  पवन  स्कीम  को  बढ़ाकर  3000  रुपये  करना  और  27,000  करोड़  रुपेय  की  अदा वा क़त  की  भविष्य  निधि  की  राशि  का  उपयोग  करके  पेंशनभोगियों क  लिए  आवास  योजना  सहित
 अन्य  लाभार्थ  की  योजनाएं  बजाजा,  ऐसा  उनका  विचारउंँ ह,  वास्तव म  यह  विचार  बुहत  अच्छा ह|  किसी  व्यक्ति क  लिए  उसेक  जीवन म  आर्थिक  रक्षा  का  बड़ा  महत्व  होता |

 हुदस्ताल  Rar  दशक  जहां  gest  से  संयुक्त  परिवार  की  मान्यता  रहीं 'ड।  संयुक्त  परिवार म  रहे हए  आर्थिक  सुरक्षा  की  भावना  नहीं  आती  थी,  लकिल  धीर-धीर  बदलाव  आ  और  आज  जो
 परिस्थितियां ह,  उनमें  किसी  भी  व्यक्ति क  लिए  आर्थिक  रूप  स  रक्षा  ्  करना  ISL  मठा  बल  गया ।ा

 महोदय,  आजादी क  समय  ।  योजनाबद्ध  तरीक  स  विकास  नहीं  हो  रहा  ell)  जब  Gt  आजाद  Sail,  उस  समय  SAR  संगठन  'न  एक  राजनैतिक  दल  क  रूप म  पंडित  दीन  ठयाल  उपाध्याय  जी  क  'तत्व
 “a  भारतीय  जनसंघ  की  स्थापना  की  eft)  भारतीय  जनसंघ  की  स्पष्ट  अवधारणा  थी,  जो  पंडित  दीन  ख़्याल  उपाध्याय  जी  क  एकात्म  मानवता  पर  आधारित  थी  कि  इस  दश  म  रहेन  वोल  अंतिम  व्यक्ति
 को  जब  तक  शिक्षा,  चिकित्सा,  रोजगार, जबो  प्ा,  सम्मान  और  सम्पत्ति  की  रक्षा  नहीं  मिलती,  तब  तक  हमारा  और  हमारी  सरकारों  का  काम  समाप्त  नहीं  शोठा।  निश्चित  रूप  स  'य  बॉस  हई  ह,
 माननीय  सदस्य  न  जो  बिल  ल् ६  कियां  ह,  इसी  बुहत  सी  da  ससीह  जो  मानने  योग्य]  कई  da  bile  जिन  पर  हमारी  सरकार  पहेल  स  डी  काम  कर  रहीं  ह।

 महोदय,  पंडित  दील  दयाल  उपाध्याय  जी  न  एकात्म  मानववाद  की  अवधारणा  दी,  जिस  पर  आज  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  काम  कर  रहीं  ह,  dle  माननीय  अटल  जी  की  सरकार  रही  हो  या  अभी
 माननीय  नेरनूठ  मोठी  जी  सरकार  हो,  एस  लोग  जो  पिछड़ गएं  ह,  गरीब ह,  कमजोर ह,  एस  वर्गों  में  केस  समाज  की  मुख्यधारा  म  लाएं,  सरकार  को  इसकी  चिंतो  ह|  यह  सामाजिक  सिद्धांतों  कि  जो
 लोग  सामाजिक,  शारीरिक  या  शिक्षक  रूप  स  पिछेड़ होत॑  ह,  त  विकास क  प्रवाहक म  अपेन  हिस्स का  विकास  द  नहीं कर  पोत  ह,  इस  कारण व  पिछड़ेतू हए चेल हए  चेल  जोत ह  यह  इस  ठप  म  ऐसा él  sa

 “a,  इस  दश म  40  प्रतिशत स  अधिक  आबादी ऐस  लोगों  कीं  ड,  जो  शिक्षक  और  सामाजिक रूप  स  पछेड़  $ऊँह]  कई  गांव  रैसद  जढ़ा  लोग  जबलों  म  रहते।  जहां स  स्कूल  और  अस्पताल  की  gst  25
 'स  30  किलोमीटरौड|  ऐसी  स्थिति  म  दश  म  सब  लोगों  को  oft  विधाएं  मिलनी  चाहिए  थी,  नहीं  मिलीं  ंड,  अनेक  हिस्स  का  विकास  का  लाभ  उल  लोगों न  उठाया,  जो  मजूबत et,  ताकतवर थ

 महोदय,  अभी  अधीर  जलन  जी  तिम़ु्वीकरण  की  बात  कह  रेह  er,  पर  दशम  ठिम्द्वीकरण  की  चची  तोढ़  हमरी  पार्टी  न  की  हो  या  विशेष  पार्टी  न  अपेन  तरीक  'स  की  हो,  लगातार  8  नवंबर  क  बाद  स
 adi  चल  रहीं  ह,  इसक  प  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सोच  रु  स  स्पष्ट  eft;  हमारी  सोच  थी  कि  हम  इस  ठप  क  सभी  लोगों  को  समाज  Hl  मख्यधान  म  लाएं  पहला  कार्य कुम जन-धन  योजना  क
 माध्यम  Sal,  जन-धन  योजना क  माध्यम व  लोग,  जो  विकास क  प्रवाह  म  पीछ  छुट  गए  थ,  उनको  समाज  की  मर्त्य धारा  म  लोन  का  काम  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  और  आदरणीय  नेशन्स
 मोदी जी  'न  किया।|  लोगों को  सिस्टम  म  लोलक  लिए  जलन-धन  योजना  क  माध्यम  Wap  एकांउट  उुवलवोन्_  रु  किए,  जिसकी  संख्या  21  करोड़  तक  पुहर्  यानी  21  करोड़  स  ज्यादा  लोगों  क  खोल
 उचेल।  इसेस  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  कि  जो  बुहत  बड़ा  तबका  इस  दश  म  काफी  पीछ  छट  गया  था,  उन मर्यादा म  लोन  का  काम  किटाा

 महोदय,  कश  जीडीपी क  तीन  शजा  स  अधिक  हो  गया  था|  जब  तीन  ज़ला  स  अधिक  कश  होतीं  तो  इसका  मतलब  ढोता  ह  कि  अतिरिक्त कश  बाज़ार मेह  जब  बाजार म  अधिक  रुपया  होता ड,  तो
 sao.  cAwna  झोत  कि  कालाधन  बढ़ताद  और  गलत  तरीक  स  उस  धन  का  गथोठा  हौन  क  कारण  दश  को  सटकर  wa  होना  चाहिए,  वह  जहां  हो  पातीं  ह।  स्प  का  फायदा  यह  sail  कि
 साटा  ual,  जो  अतिरिक्त  था,  वह  आ  गया  और  अब  जितनी  आवश्यकता  बाजार आ  ह,  उस  पेस को  भारत  सरकार ला  रहीं]  ऐस  लोग  जो  इस  सिस्टम  स  बाहर  निकल  गए  'थ,  जॉ  बक क  माध्यम स
 अपना  कामकाज ज  करेक,  लिखा-पढ़ी  न  फरेक,  'लहर  क  माध्यम A  कामकाज  ज  करेक  कवल  कश  का  लल  ठल  कर  रेह  थ,  अनेक  ऊपर  एक  पाबंदी  लगी,  इस  कारण व  लोग  भी  सिस्टम म  आ
 कए  जो  लोग  ऊपर  निकल  गेय,  उठें  लीत  लोन  और  जो  नीच  'थ,  308  ऊपर  लोन  का  काम  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  'न  किया  ह।  यह  एक  बुहत  ही  महत्वपूर्ण  काम  था,  जो  दश  को  ओन  तोल
 समय  म  आर्थिक  रक्षा  प्रदान  करेन  का  शृढ़न  बड़ा  कारण  बनेगा

 अभी  हमोर  बुहत  AR  साथी  यहां  पर  बात  कर  रेह  'थ|  म  बुहत  लबी  राजनीतिक  बात  aét  करूगा  और  ज  हीं  म  किसी  राजनीतिक  दल  की  आलोचना  कर  रहा  हु,  लकिन  निश्चित  रूप  स  यदि  इस दश
 का  इतिहास  लिखा  जोया,  तो  त्  2004 स  'लकर  व्  2014  तक  का  समय  बुहत  खराब  रहा  ह।  उस  दस  साल भ  दश  का  बुहत  बड़ा  ज़कसान् san  यहां  की  सीमाएं  अुसरिक्षत्  हई,  हमारी
 अर्थव्यवस्था  खराब  हई,  महंगाई  और  कवटावा  अपनी  चरम  सीमा  पर  मका  और  उसेक  कारण  पुरी  दनिया  म  भारत  का  सम्मान  ACT,  इसका  परिणाम  याब  अ  कि  इस  दश  क  लोग  हताश  और  निराश



 हो  गेय,

 जब  af  2014  का,  चुनाव  आया  तो  लोगों  ज  भारतीय  जनता  पार्टी  क  पक्ष  म  बुहत  उम्मीदों  स  मतदान  किया|  उठेड  यह  उम्मीद  थी  कि  अगर  इस  राजनीतिक  श्र  की  सरकार  दशम  ओयली,  तो
 निश्चित  रूप  स  बुहत  AR  परिवर्तन  shor  म  यह  मट  सकता  हु  कि  हमोर  प्रधान  मंजी  आदरणीय  नेनु  मोदी  of  क  जतृत्वं  म  हमारी  सरकार  'न  इन  तीन  सालों  म  बुहत  AR  ऐस  काम  छह  जिससे
 इस  'दश  क  लोगों का  विश्वास  और  भरोसा  न  कवल  लोकतांत्रिक पद्धति  की  तरफ  बढ़ा  ह,  बल्कि  'नताओं  और  राजनीतिक  दलों  पर  भी  विश्वास कायम  आह  इसी  का  परिणाम ह  कि  आज  लोग
 सरकार  की  तरफ  बुहत  उम्मीदों  क  साथ  रख  रेह  ह

 जब  हमारी  सरकार  बनी,  तब  उसेन  तय  किया  कि  ऐस  गरीब  और  पिछेड़  वर्ग  क  लोग,  जो  67  साल  की  आजादी  क  बाठ  भी  अभी  तक  शर्टा  धारा  म  जहां  आ  UTS,  शें  हमारी  सरकार  न  पहेल  नम्बर
 पर  fern  हमारी  पहली  ,पाशविकता  वह  हडी,  हम  गरीब  लोगों को  कसे  आर्थिक  ऋ28  उपलब्ध  ध्  इसके लिए  उन्होंन  काम  करना,  भर  किया|  यह  उस  समय  संभव  था|  हमने  जलन-धन  खातों क
 माध्यम  से  उनका  एक्सींडटल  बीमा  करेन  का  काम  किया|  हम  ,प्रधान  मंजी  सुरक्षा  बीमा  योजना  'लकर  ओर,  जो  कवल  12  रुपये म  थी।  यह  एक  सात्तिक  बीमा  था,  'लकिन  इसेस  वह  गरीब  आदमी,
 जिसेंक  घर  म  इस  तरह  की  घटना  हो  जोय,  यानी  |  हो  जोय  तो  उस  दो  लाख  रुपये  का  बीमा  मिल।  यह  उसेक  परिवार  क  लिए  बुहत  बड़ी  विधा  और  मदद  होती  हमारी  सरकार  ज  इस  गुदाती
 दौर,  यानी  तीन  महीन  म  डी  इस  लागू  किया।  इसी  तरह  सरकार ,प्रधान  मती  बीमा  योजना लायी,  जिसमें  330  लपेट  एक  महीन अ  जमा  करेन  स पड़ेत॑ ह। ह  वहीं  पर  अटल  पवन  योजना 'क  माध्यम A
 असंगठित  Bid  क  लोगों,  जीलैंड  पास  बीमा  की  कोई  विधा  जही,  थी,  भेट  यह  विधा  दी  अयी  अब  किसी  व्यक्ति  की  60  साल  की  उम्र  हो  जातीं  ह,  निश्चित  रूप  स  यह  मृु्य  लोक  ड  और  मितुल  लोक  म
 जो  आता  ह,  वह  ह।  उस  समय  उसका  शरीर  भी  कमजोर  dare  और  जब  शरीर  कमजोर  हो  लतां  ह  तो  काम  करेन  की  इच्छा  नहीं  होती  लकिन  काम  भेल  ढी  बंद  हो  जोय,  लकििल  जब  तक
 act  नहीं  आती,  तब  तक  उसकी  आवश्यकताएं  होतीं  ड  और  उक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेन  क  लिए  धन  की  भी  जरूरत  होतीं  ह।  एस  समय  म  आदमी  को  छोटी  :  छोटी  रहता  भी  बुहत  बड़ी  लगती

 ह।  हमोर  प्रधान  मंजी  जी 'न  असंगठित  अ्तों  ऐस  लोगों,  जो  कोई  काम  काज  नहीं  करेत,  स्वत  रूप से  >सरिता,  अनेक  लिए  भी  उन्होने  अटल  पालन  योजना  चलायी|  stor  उसेंक  काफी  लोगों  ज
 इनरोलेंमट  कराटा  ह  असेस  उलेंट  एक  हजार  छपेय  स  पांच  हजार  फपेट  पति  माह  नत  vere  मिलने  की  उम्मीद  बन  गयीं  ह,  हमारी  सरकार  निंरतर  एस  काम  कर  रहीं  ह|  हम  आज  Galas कि  500
 रुपेय  कीं  पिशल  क  लिए  ब्लाक,  तहसील म  जोत  हाोव  वहां  दलालों  की  चुगल  a  आ  जोत ड  और  प्रस  देत  ह,  उलटी-सीधी  घोषणाएं  जाते,  ऐस  समय म  आदरणीय  एनके.  प्रम चंदन  जी  'न  3  हजार
 रुपेय  ल्टूलतत  बीमा  'जैन  की  बात  कहीं ह,  उसमें  भी  हमरी  सरकार 'न  चिंतन  किया  और  कन्ट्वीय  मंत्निमंडल  कीं  बठक  जो  29.4.2015  को  हई,  उसें  उन्होने  अध्यधीन  कर्मचारी  पाल  योजजा,
 1995 क  अंतर्गत  पति  माह  एक  हजार  रुपेय  की  न्युनतमँपशन  को  जारी  रखेन  का  अनुमोदन  कर  दिया,

 स्प्रिट  रूप  स  यह  हमारी  सरकार  की  अवधारणा  को  दिखाता  ह  कि  हमारी  सरकार  चिम्तितौह  कि  सभी  लोग  आर्थिक  रूप  स्_  रक्षित  हों,  उलेव  लिए  काम  करेन  का  निंरतर  [प्रयास  हमारी  सरकार  कर
 रही ंह।  एक  ISL  महा  यहँ  ड  कि  इस  समय  असंगठित  क्षत  क  लोगों  क  साथ  डी,  संगठित  क्षत  म  भी  अपनी  ढी  भविष्य  निधि  कपा  निकालने  क  लिए  लोगों  को  घुस  ठनी  पड़ती  थी,  लोगों  को  ठफ्तरों

 ‘  चक्कर  लगाोल  पड़ेत  थ  और  समय  पर  उनकों  पश्न  नहीं  मिलती  eff,  अभी भ  सूटल  हॉल  स  जा  रहा  था  तो  मरी  कछ  कर्मचारियों स  बाहर  eft,  sot  संज्ञान  म  था  कि  आज  ऐसा  एक  बिल  ओन
 ताला ह,  व  आपस म  ही  नी  कर  रेह  थ।  वहां  पर  एक  महिला  कर्मचारी  थी,  उनकी  माताजी  को  पवन  मिलती  eft,  user  अनेक  पिताजी  को  'पवन  मिलती  eft;  उनेक  पिताजी की  न्  हो  गयी,  लगभग
 दो  वर्ष  का  समय  a  गया,  'लकिन  उनकीं  पवन  फिर  उ  रू  नहीं  हो  पाई  स्लेव  एक  बुहत  बड़ा  विभाग  ह,  वहां  पर  थी  पवन  स  संबंधित  बुहत  सी  शिकायतें  आ  रहीं  ह|  म  माननीय  मती  जी  स  चाहुंगा  कि
 इन  चीजों  को  अगर  श्व  करेंगे  तो  ओन  वोल  समय  म  जो  लोग  अपने  को  आर्थिक  रूप  स  अुसटक्षित  महसूस  करते  ह,  उनका  भरोसा  निंरतर  भारतीय  जनता  पार्टी  सरकार  की  तरफ  बढ़  रहीं  ह,  वह  और
 बनेगा

 हमारी  सरकार  ज  'पालन  योजना  'क  संबंध  म  बुहत  स  उपाय  भी  किए  ह|  मत्ती  जी  जवाब  देत  समय  बुहत  सी  जानकारियां  देग,  'लेकिन  श्र  एक  जानकारी  ठठा  चाहुंगा  कि  एक  विशष  एकीकरण
 अभियान  एक  कर्मचारी,  एक  ईपीएफ  खाता,  हमारी  सरकार  ज  ,आरम्भ  कियां  ह  इसके  बाद  अगर  कोई  कर्मचारी  कई  जगहों  पर  काम  करता  ह,  उस  बार-बार  यह  सुचना  नहीं  ठनी  होगी  कि  मझ  मेर
 इस  एकाउण्ट  सं  पेस  चाहिए  'व  सारी  व्यवस्थाएं  हौल  क  बाठ  जब  उस  एक  नम्बर  एलॉट  हो  जाएगा,  वह  नम्बर  उसेक  योत  स  जड़  जाएगा  तो  उसको  सभी  जगहों  का  रिकॉर्ड  नहीं  रखना  पेड़ठपा  अभी
 306  अपने  ईपीएफ  खोल  की  नवीनतम  जानकारी  क  लिए  दफ्तरों  क  चक्कर  लठाठ  पड़े  ह,  'लकिन  अब  308  अपनी  ई-पासबुक  यां  मैसेज  क  द्वारा  जानकारी  मिल  save;  इसके  साथ  ही,  कर्मचारियों

 क  हितों  क  स्कियाफ  जो  बोंत  होती  थीं,  हमारी  सरकार  उनको  रोकन  की  व्यवस्था  हमारी  सरकार  'न  कीं  ह|  म  किसी  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  हुं,  नकिल  निश्चित  रूप  स  पिछले  70  साल  म
 जो  उरकों  रहीं,  अगर  उन्होने  ठीक  ढंग  स  काम  किया  होता  तो  आज  दश  की  स्थिति  ऐसी  जहां  होती  70  साल  की  आजादी  क  बाद  भी  लोग  आज  शिक्षा  क  लिए  सं्०क  कर  रेह  ह,  सड़क क  लिए
 4a46  कर  !हँसी  कई  जगहों  पर  म  रखता  हू  कि  अगर  गांव  का  बिजली  का  ट्रांसफार्मर  जल  गयीं  ड  तो  उस  फिर  स  लगान  क  लिए  लोगों  को  सड़क  जाम  करनी  पड़ती  ह]  ्र  उत्तर  पेश  की  बात
 कर  रहा  हैं,  वहां  अभी  हमरी  सरकार  बनेन  स  परिस्थितियां  बदल  गयीं  ह|  थोड़  समय  पहले  वहां  अगर  किसी  की  हत्या  हो  जाती  थी  तो  लाश  को  जब  व  सड़क  पर  रखते  el,  तब  उसकी  एफआईआर  दर्ज
 की  जाती  eft;  अगर  70  साल  की  आजादी 'क  बाद  दश  म  ऐसा  हो  रहीं  तो  निश्चित  रूप स  जिल  लोगों न  बेड़  समय  तक  इस  'दश  पर  शासन  कियां ह,  व  निश्चित  रूप स  AAs,  उनको  अपनी
 समालोचना करनी  वाहिएा  अपेन  कार्यों  प  चिन्तन  करेक,  हमारी  सरकार  इस  समय  जो  सकारात्मक  काम  कर  रहीं  ह,  उसेक  समर्थन  म  खेड़  होना  चाहिए  और  सहयोग  भी  करना  afer,

 जहां  तक  पीएफ  एवं  पवन  की  बातं ह,  आदरणीय  जी न  जो  बात  रखीं  ह,  उनमें स  एक  बड़ी  चीज  भारत  सरकार  करेन  जा  रहीं  ह,  उन्होने  27,000  करोड़  ठुपेट  की  बात  की  थी,  आवास क
 लिए  उस  धनराशि  का  उपयोग  किया  जाए।  हमारी  सरकार  'न  यह  प्रावधान  कर  दिया  ह  कि  आप  अपेन  पीएफ  को  गिरवी  रखकर,  सेत  मकान  ht  विधा  'ल  सकेत  ह  और  पीएफ  क  द्वारा  मकान  ऋण
 की  किस्त देन  का  भी  काम  कर  सकेत ह।  यह  एक  बड़ी  मदद  कर्मचारियों क  लिए  होठ  साथ  डी,  सरकार 'न  अगस्त,  2015 अ  ईटीएफ म  जीवन  का  सिस्टम  भरन  किया  था|  जूज,  2016  तक  7468
 करोड़  रुपेट  का  विवश  इस  फण्ड  से  किया  गया  था,  जिसमें  30  gar,  2016  तक  7.45  प्रतिशत  की  तद्धि,हरई  थी।  निश्चित  रूप  स  य  ऐसी  कछ  ता 3 हा  जिनकी  मदद  स  इस  सरकार  ज  एस  प्यास  किए

 "ह  कि  कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि स  अ,  काटा  जाता ह,  उब  ual  रक्षित  रेह,  वहँ  पस  बढ़ता  रेह  और  उसेक  साथ-साथ  जब  उनको,  भविष्यसि की  किसी  योजना क  लिए  या  मकान  बनाने  क
 लिए  या  बीमारी  क  लिए  या  किसी  अन्य  काम  क  लिए  जरूरत  हो  तो  व  उस  धन  का  उपयोग  कर  सकेत  ह

 निश्चित  रूप  स  हमारी  सरकार  बुहत  अच्छे  तरीक  स  लोगों  को  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  करोड़  का  प्यास  कर  रहीं  ह  और  इसेक  अच्छा  परिणाम  आएंगे  माननीय  agit  जी  यहां  पर  उपस्थित  ड,  र
 जी  भीं  ह|  म  ,प्मचन्ठन  जी  को  अपनी  सरकार  की  तरफ  ३  यह  आश्वस्त  करना  चाहता  ह  कि  आपकी  तो  चिंताएं  गजिब  ह,  लकिन  उन  चिंताओं  को  आपेल  यहां  पर  उठाया,  यह  आपका  हक  और
 अधिकार था|  'लकिन  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  पहेल  स  डी  इस  पर  चिंतन  कर  रहीं  ह|  जसा  अजठ  a  कहा,  यह  चिंतन  हमारी  सरकार  'न  आज  परिरम्भ  नहीं  किया,  यह  1951  म  पंडित
 दीनदयाल  उपाध्याय  जी  'न  मानववाद  का  जो  सिद्धान्त  दिया  था,  अेंक  डी  आर्थिक  रक्षा  लोगों  को  urs  दो,  सभी  लोगों  को  शिक्षा  मिल,  सभी  लोगों  को  चिकित्सा  मिल,  सबेक  पास  रोजगार  हो,
 सबकी  'जब  af  प्स्ा  हो,  ऐसी  अवधारणा  लक  भाजपा  की  सरकार  काम  कर  रहीं  ह,  उसेक  परिणाम  भी  दिखाई  द  रेहाौँंड।  हमारी  सरकार  बनने  क  बाद  जो  लोग  हताश  थ,  2014  का  समय  sor  azar

 *ह।  आप  बुहत  ही  विद्वान  संसद  ह।  आपने  उखाड़  कि  2014.0  क  समय  म  इस  दश  कीं  कसी  परिस्थितियां  eff)  लोग  हताश  हो  गेय  थ  लोगों  को  लगेन  लगा  था  कि  यढ़ं  Gor  बेचगा  या  नहीं  बेचना।  लोगों
 का  विश्वास  राजनीतिक  दलों  स  उठेन  लगा  था|  उसका  परिणाम  था  कि  लोगों  'न  भाजपा  क  पक्ष  म  जब  मतदान  किया,  हमारी  सरकार  ज  परहेज  दिन  ही  यह  तय  कर  लिया  था  कि  इस  दश  की  जो
 कमजोरियां  ह,  जो  70  सालों  स  समस्याएं  दूर  जही  हुई,  उन  समस्याओं  को  दूर  करेन  का  काम  भाजपा  की  सरकार  oll,  जब  हमोर  पाल  मंजी  जी  न  पहला  भाषण  संसदों  क  साथ  दिया  था  तो
 उन्होने  कहा  था  कि  हमको  पहला  काम  यह  ज णरनां ह,  हेम  चिन्हित  कानों  ह  कि  इमोटं  दश  की  क्या  क्या  कमजोरियाँ  ह|  उन  कमजोरियों  को  दिग  करेक  इस  दश  को  सम्मान  की  स्थिति  म  'ल  जानां  ह,
 आज  म  कह  सकता  हु  कि  भाजपा  की  सरकार  'न  चिह्नित  किया  कि  इस  दश  म  महिलाओं  को  जितना  सम्मान  मिलना  चाहिए  था,  वह  नहीं  मिल  हाँ,  आधी  आबादी  महिलाएं  और  भारतीय  जनता
 पार्टी  की  सरकार  'न  महिलाओं  क  सशक्तीकरण  क  लिए  बुहत  AR  कार्यकर्मों  को  बनाया|  उन  कार्यक्रमों  को  बनाने  की  स्थिति  यहाँ  कि  इन  तीन  सालों  क  बाद  हमले  दश  की  बहे,  माताएं,  महिलाएं
 सम्मान  पूर्वक  यह  कड  सकती  ड  कि  भाजपा  की  सरकार  'न  तीन  सालों  म  उस  cow  को  बदलेन  का  काम  कियाह  और  आज  हम  महिलाओं  को  सम्मान  विलोम  का  काम  कर  रेह  ह,  आज  तोढ़
 उज्ज्वला  योजना  हो,  कन्या  मृि  योजना  हो,  ऐसी  बुहत  सारी  योजनाएँ ह,  डलेव  माध्यम  स  महिलाओं क  सशक्तीकरण क  साथ-साथ किसान  इस  दश  की  मूलभूत  आवश्यकता  थी,  हमने  यह  तय
 किया  कि  इस  दश  म  70  प्रतिशत  लोग  खेती  स  जेड़  er  जब  तक  किसान  मजबूत  नहीं  होगा,  तब  तक  यह  दश  मजबूत  नहीं  झोठा  यह  हमारी  अवधारणा  थी  और  उसेक  लिए  हमारी  सरकार  'न  पहेल
 दिन  स  ढी  काम  ,आरम्भ  किया|

 हम  एक  लक्ष्य  को  'लकर  चेल  ड  कि  2022  aw  हम  किसानों  की  आमदनी  को  ठगना  करेंगे  हमेन  उसेक  लिए  एक  रोडैमप  बनाया |  रोडमैप  बनाकर  किसानों  को  कटेत  कर  पर  हम  ऋण  उपलब्ध
 करोड़  का  काम  कर  रेहन।  उनको  खाद  और  बीज  समय  स  उपलब्ध  हो,  खेती  समय  स  बोई  जाए  और  उसेक  बाद  फसल  जोजोक  बाद  भी  अगर  ऐसी  परिस्थितियां  आतीं  ह  जिसमें  फसल  Hi  ज़बान
 होता  ह,  हमारी  सरकार  फसल  बीमा  योजना  'लकर  आई  ह  फसल  बीमा  योजना  क  माध्यम  स  हमेन  यह  प्रयास  कियां  ड  कि  किसान  फसल  aor  स  अगर  भी  जातीं  ड  तब  भी  हम  उसको  मुआवजा

 ‘gol  यदि  फसल  बो  दी  जातीं  ह,  फसल  रहते  समय  अर्क  ज़बान  ढोता  ह,  तब  भी  हम  उसका  मुआवजा  Gor  ऐसी  परिस्थितियों  म  भी  जबकि  ऐसी  स्थिति  हो  कि  फसल  कट  जाए  और  कटेन  क
 लिए  बाजार  म  जोन  'क  लिए  तयार  हो,  उसेक  बाद  भी  अगर  14  दिन क  अंदर  कोई  ऐसी  पटिस्थति  बनतीं ह  कि  फसल  का.  ज़बान  होता ह  तो  भी  हम  फसल  GL  मुआवजा sor  उसेक  साथ-साथ



 फसल  का  श्व  दाम  मिल,  इसक  लिए  भी  हमारी  सरकार  ज  ई-बाजाट  की  अवधारणा  बलाई,  राष्ट्रीय  फबि  बाजार  क  माध्यम  स  किसानों  को  आर्थिक  रूप  स  सशक्त  करेन  का  काम  भाजपा  की  सरकार
 ‘  fess)

 18.00  hours

 ढाई  Ba  ज्यादा  क़षि  मंडियों  को  हमेन  ई-बाजार स  जोड़  दिया ंह  और  31  ara,  2018  तक  598  क़षि  मंडियों  को  हम  ई-बाजार स  जोड़  Gay  किसानों  की  आमदनी  दौड़ना  हो,  उठेंह  फसल  का  WI
 दाक  मिल,  इसमें  लिए  हम  काम  कर  रेहते  और  निश्चित  रूप  स  करेत  x>

 HON.  DEPUTY  SPEAKER:  The  House  stands  adjourned  to  meet  on  Friday,  the  24th  March,  2017  at  11.00  a.m.

 18.01  hours

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock

 on  Friday,  March  24,  2017/Chaitra  3,  1939  (Saka).
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